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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is glven to this Part In order that It may be fled as a separato 

compilation 


में कितनी गंभीर हैं, उन्हें सुलझाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार 
वाई की है और प्रागे कौन-कौन से उपाय करने की जरूरत है, पोर 
इन उपायों में से कुछ एक के बारे में मैं अपने इस भाषण में प्रागे बताऊंगा । 


वित्त मंत्रालय 
( प्रायिक कार्यविभाग ) 

गजट अनुभाग 
बजट 1980- 81 
वित्त मंत्री का मावण 

नई दिल्ली , 18 जून , 1980 
पत्र सं० वि०म० (बीईए) यू०ओ०सं० फा० 15 ( 1 )- जो ( गे ) /80 


3. भारतीय अर्थ-व्यवस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चिन्ताजनक 
बात यह है कि 1979- 80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 3 प्रतिशत 
की गिरावट आई । यह गिरावट कृषि उत्पावन में लगभग 10 प्रतिशत 
की और प्रौद्योगिक उत्पादन में लगभग 1 प्रतिशत की कमी होने के कारण 
हुई । कृषि उत्पादन में कमी इसलिए प्राई क्मोकि वेश के बहुत बड़े 
भागों में भयानक सूखा पडा । प्रौद्योगिक उत्पादन में कमी होने का मुख्य 
कारण यह था कि प्राधारभूत ढांचे की हालत बहुत ज्यावा बिगड़ गई 
थी । 


( भाग क ) 


महोदय , 

में वर्ष 1980- 81 का नियमित बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित 
हुपा हूं । 

2. इस वर्ष मार्च में अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह 
बताया था कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की हालत फितनी खस्ता है 
पौर उमे ठीक करने के लिए राष्ट्र को कितना भारी काम करना होगा । 
पिछले मप्ताह मवन में प्रस्तुत “ मार्मिक ममोक्षा " से मेरे उन विचारों 
की पुष्टि होती है , जो मैंने संक्षेप में मार्च के महीने में व्यक्त किए थे । 
" माथिक समीक्षा " में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान दशा और उमको 
समस्यानों तथा संभावनाओं का विस्तन ग्यौरा दिया गया है, इसलिए मैं 
यहां उसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर ही प्रकाश डालूंगा ताकि मवन को 
यह मालूम हो सके कि इस सरकार के सामने जो मार्षिक समस्याएं हैं 


4. मायिक म्पिति की जो सबसे अधिक गम्भीर त्रुटियां रहीं उनमें 
से एक बुटि बिजली, कोयला पौर रेल के उत्पादन से संबंधित पी । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मूखे के कारण पन-बिजली के उत्पादन में 
2 . 2 प्रतिशत की कमी पाई । लेकिन जो मुख्य बान हमारे सामने उपर 
कर पाती है वह यह है कि पिछले तीन वर्षों में तापीय बिजली के 
उत्पादन की क्षमता में पर्याप्त बढ़ोतरी होने पर भी उसके उत्पावन में 
वृद्धि करके बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सका । 
कोयले को अपर्याप्त पूर्ति और पटिया क्वालिटी , मशीनों आदि का षटिया 
रख-रखाव, उपस्कर की खराबो जिसके कारण पूर्व-योजना के अनुसार 
तथा अन्यथा भी बिजलीबन्दी को प्रयधिर्या बढ़ानी पड़ी और निकृष्ट 
प्रबन्ध - मब ऐमो बातें पो जिनके कारण तापीय बिजली की ममता 
का उपयोग घटकर 45 प्रतिशत तक ही रह गया । 


311 GI / 80 


( 457) 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- -- --- -- 


- 


458 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART I — Sec . 1 ] 

= - - -- - - - --- - - - - 
5 . मोयाणे की भी यही कहानी है । भारी पूंजी निवेश के बावजूद में इकट्ठे किए गए चीनी के बिमाम भंगारों को उममे बारनार चीनी 
1979-80 में कोयले मोर निगनाइट का उत्सावन ठीक 10 6 करोड निकाल कर बरबाद कर दिया गया और बाद में इन निकामियों का पर 
मेट्रिक टन हुआ जो चार वर्ष पहले प्राप्त नर मे थोरा- पा ही अधिक कायम नहीं रखा जा सका । यदि ये पानी के मामले में अधिक उतर . 
पा । कोयले के उत्पादन में जो कमा हुई उसका कारण यह था कि वायित्वपूर्ण नीति का अनुसरण करते तो हमें घरेलू उपभोग के लिए बाहर 
दामोदर घाटी निगम के कार्य-निष्पादन का सर मच्छा नहीं रहा मोर में चीनी मांगने की प्रवांछनीय स्थिति का मामना नहीं करना पड़ना । 
बिहार तथा बंगाल के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में कानून पोर व्यवस्था 

_ 11, जहाँ तक प्राधारभून हरि का संबंध है, कोयना, परिवहन 
की स्थिति ठीक नहीं रही । इसके अलावा , रेलवे के यामायात को कठि 
नाइयों के कारण काय ना पर्याप्त मात्रा में तापीय बिजलीघरों तक नहीं 

और बिजली के तीन क्षेत्रों में ममन्वित नीति न होने के कारण कार्य 

निम्पादन मनोषजनक नही रहा । नकदी माहुरूप वालो प्रर्य-व्यवस्था में जहां 
पहुंचाया जा गका । 

बजट में 2700 करोड़ रुपए का भारी घाटा हो और घटते हए. उत्पादन 
6. वर्ष 1979- 80 के दौरान प्रारम्भिक टन भार के रूप में रेलव की स्थिति में आम उपभोग की वस्तुओं पर व्यापक रूप से कर लगाने 
के राजम्न उपार्जक यातायान में 1978-79 में प्राप्त स्तर से 3 . 3 

की नीति हो तो कीमतों में उछाल पाना म्वाभाविक ही है । मलतः, 
प्रतिशत की कमी रही । प्रार्गम्भक टन भार के प में राजस्व उपार्जक 

निर्यात मंबन पर पर्याप्त बन न दिए जाने के कारण भी प्रंशनः हमारे 
यातायात में रेलवे ने 1976- 77 में मर्योच्च स्तर प्राप्त किया था पौर 

भगतान - शेष का मात्र उनट गया । 
तब से उसमें बगबर कमी होती जा रही है । बिमली, कोयला और रेलवे 
-~ -~ इन तीनों क्षेत्रों में जो टियां नहीं उन्होंने परम्पर एक -दूसरे को बढ़ावा 

____ 12. अन: अब यह जारी हो गया है कि हालत को और ज्यावा 
दिया और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचाई । । 

मिगड़ने से रोकने के लिए और अर्थ - यवस्था को स्थिरमा और विकाम के 

पथ पर अग्रसर करने के लिए उपाय खोजे जाएं । इस तथ्य में कि हमारी 
7. प्राधारभूत ढाचे की हन गंभीर बेटियों के कारण इम्गान , सीमेंट 

मरकार को जनता का विषयाम प्राप्त है और उममें निर्णन ने की क्षमता 
बिजली-भिन्न मशीनें, ऐल्यूमिनियम और अन्य अलौह धातुओं तथा मूनी 

है, स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन पाना चाहिए , इसके अलावा यह भी मही 
बस्त्रों जैमी प्रमुख वस्तुओं के उन्नादन में कमो प्राना कोई प्रापचर्य की 

है कि प्रब जब कि राज्यों के चुनावों में हमागे पार्टी को बनने उत्साह 
माम नहीं थी । घीनो के उत्पादन में भी 28 प्रतिशत की कमी हुई । 

के माथ विजयी बनाया गया है, केन्द्र और गज्यों के बीच बहुन मधिक 
सयोग के क्षेत्र में क्षमता के उपयोग में मामान्य मा में गिरावट आई । 

महयोग रहेगा । हमने पहले जो दूरदर्णिता दिखाई थी उसके कारण अन 
. ऐसी स्थिति में जब कि ममग्र पूनि में एकदम कमी पाई, कीमतों मई 1980 के अन्त में भी हमारे पाम 180 लाख मेट्रिक टन खाप का 
में तेजी से वृद्धि हो गई । राजकोषीय वर्ष 1979-80 में कीमतें 20 भंडार है । विदेशी मुद्रा भंडार 30 मई , 1980 को 4890 करोड़ रुपए 
प्रतिशत बढ़ी । पानी, गुड़, खांडगारी, नेलहन और खाद्य तेलों जैमी कुछ का था । स्थिति को सुधारने के लिए इन ममान तन्त्रों का मफनतापूर्वक 
वस्तुओं की कीमतों में खासतौर से बहुत मादा वृद्धि हुई । उत्पादन के उपयोग किया जाएगा । लेकिन मदन यह महसूम करेगा कि हमें जितनी 
निम्नस्तर के कारण बहन गी विनिमन और मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों गंभीर और जटिल ममम्याएं विगमन में मिली हैं उनको जल्दी में सुलझा 
में भी लगातार बढ़ोत्तरी होने का रुख बना रहा । कच्चे तेल और तेल देना कोई प्रामान काम नहीं है । किन्तु ये ममम्याएं ऐसी है जिन पर 
उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण नकाल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है , इसलिए हम दृढ़संकल्प होकर 
अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिकारी दवाब बड़े और कोयले तथा इम्पास जैमी मौर. जनता के सभी वर्गों के महयोग में इन्हें मुलझाने का प्रयत्न करेंगे । 
भीमों को प्रगामिन कीमतों में देर में किए गए ममायोजनों ने भी इसमें 

13 जब मे हम मरकार ने मना संभाली है तब में उमने माथिक 
प्रपना योगदान दिया । इसके कारण स्वाभाविक रूप में मट्टेबाजी के प्रामार 

प्रणाली की त्रुटियों को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए हैं । चूंकि 
बढ़ गाए और पिछले वर्षों के दौरान मुद्रा उपलब्धि में अत्यधिक विस्तार 

प्राधारभूत ढाचे को मही स्थिति में लाने के काम में किसी प्रकार की देरी 
किए जाने से मुद्रा प्रणाली में नकटो का बाहुल्य हो जाने के कारण 

गस्ति नहीं की जा गकती थी इसलिए सरकार ने स्थिति पर मगबर 
कीमतों की स्थिति और भी गंभीर हो गई । 

नजर रग्गने के लिए मेरो अध्यक्षमा में प्राधारभूत वाचे के बारे में एक 
9. इन मी बातों के कारण जिम एक अन्य क्षेत्र में स्थिति मिगड़ी मंत्रिमंडलीय समिति गठित की । चूंकि बिजली की कमी उत्पादन की वृद्धि 
बह था भुगतान--- गेष का क्षेन्न । यह मही है कि 1979-80 में हमारे में बाधा डालती रही है इसलिए ममिति ने बिजली संबंधी थिति को 
विदेशी मद्रा के भद्वार में कुल मिलाकर केवल 56 करोड़ रुपए की ही सुधारने की और महत ध्यान दिया है । समिति इम बात को सुनिश्चित 
कमी हुई किन्तु भुगतान- शेष पर अमर डानने वाली विभिन्न शक्तियों व्यवस्था चाहती है कि तापीय बिजली के उत्पादन में कोयले की कमी 
का रुख स्पष्टतः उनट गया । मूल्य के रूप में निर्यात को वृद्धि केवल 8 बाधा न बने इमलिए उमने यह निर्णय किया कि लापीय बिजलीभगें 
प्रतिशम के प्रामपाम रही जिसका मतलब यह हुआ कि परिमाण के रूप को कोयला पहुंचाने के लिए अधिक वैगन उपलब्ध कराए जाएं । इसके 
में शायद ही कोई वृद्धि हुई हो क्योंकि 1971- 80 में विश्व स्तर पर फलस्वरूप नापीय मिजलीघरों को प्रतिदिन भेजे जाने वाले कोयले के 
लगभग 10 प्रतिशत की दर में मुद्रास्फानि हुई । दूसरी ओर, प्रायानों में बैगनों को संख्या मई 1980 में 3200 हो गई है जबकि जनवरी में यह 
लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि तेल 2900 पी । 
का मिल बह गया था क्योकि नेल और तेल उत्पादों की कीमतों में भारी 

____ 14. रेल द्वारा कोयने की दलाई की अनुपूर्ति करने के लिए तटवर्ती 
वृद्धि हुई थी और उसका उर्वरक जमी वस्तुओं के प्रायात पर गहग 

नौवहन फिर में चालूकिया गया है और पाया है कि पश्चिमी मोर दक्षिणी 
प्रभाव पड़ा था । इसके परिणामस्वरूप 1979- 80 में व्यापार का घाटा 

भवों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उममे उनरोसर वृद्धि होगी 
1978-79 के घाटे की तुलना में दुगुना यानी 2232 करोड़ रुपए का 

और यह प्रति माम एक लाग्न मैट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा । 
गा । इसकी वजह से चालू खाते में भी घाटा रहा । बाहर से भेजी जाने 
बाली रकमों की वृद्धि को दर भी , जिसके कारण अभी कुछ समय पहले 

15 कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के 
म्मापार का घाटा अधिगेष में बदन गया था , 1979- 80 में धीमी पर फलस्वरूप उनके उत्पादन में अप्रैल और मई 1979 की तुलना में , प्रौन 
गई । 

1981) में 9 . 4 लाख मेट्रिक टन मोर मई 1980 में 10 . 4 लाख मैट्रिक 

टर को वृद्धि हुई है । 
10. यह मसंतोषजनक मार्थिक स्थिति काफी हद तक पिछली सरकार 
की नीलियों पा मैं यों कहूं कि नीतियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई । 

16. पमनों की स्थिति में भी माश्चर्यजनक मुधार एमा । बाई, 
उदाहरणार्म , पीनी के सम्बन्ध में दुलमुल नीति के कारण गने के क्षेत्र कलकत्ता और मद्राम में पाट पर लगने के लिए प्रतीक्षा करने मे जाजों 
में कमी हर और बीनी का उत्पादन भी पट गया पौर पिछले मौसमी की संख्या मई 1980 तक पटकर बहुत कम हो गई है । पत्तनों की स्थिति 


महाभ में भाट पर लगने के लिए प्रतीक्षा करने बाये जा 
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में सुधार हमा है जिममा सही निदेशक यह नथ्य है कि अप्रैल 1980 से में लाभानुभोगियों को प्राप्त हो । खण्डस्तरीय विकास की गतिविधियों और 

और कलकसा प्रावि वा पतनों पर लगने माला संकुलन अधिभार ( क बैंकों के ऋण कार्यक्रमों के मोच की कड़ी को और मजबून करने के लिए 
जगन मरमार्ग ) हटा दिया गया है । 

बैंको से कहा गया है कि वे इस वर्ष के अन्त तक उन मभा सण मुग्रामयो 

( ब्लाक हेरम्वार्टर्स) में अपनी शाखाएं खोल दें महां इस समय नेक कार्यालय 
___ 17. चूंकि अक्तूबर 1979 में मई 1980 मक की मधि में वर्षा 

नहीं है । 
कम हुई जिसमे कई रों में सूबे की स्थिति बराबर बनो रही पोर 22 करोड़ 
वांग इसमे प्रभावित रहे, इसलिए वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालने 

2. मम्मानित सदस्य उम महत्वपूर्ण भूमिका में भली भामि परिमित 
हो तुरंस विशाल माने पर राहत कार्य शुरू कर दिए । इन राज्यों तथा है जो हमारे निर्याती ने हमारे विकास कामों में निभाई है । इमानिए कई 
दूमरे राज्यों को भी केन्द्रीय बल भेजे गरर और मूखा राहत के लिए वर्षों में सरकार निर्यात मवद्धन को सभी प्रकार की मुविधाएं और पूरा 
150 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई । दम मात्र से अधिक पूरा प्रोत्साहन देने की कोशिश करती रही है । किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
निराश्रितों को मुफ्त भोजन दिया गया । इसके अलावा, " काम के गवले अनाज " में जो उनगेनर प्रतियोगितात्मक बनता जा रहा है , निर्यात संबन के 
के विष कार्यक्रम के अन्तर्गस रोजाना लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार लिए निवेश विस और ऋण का प्रबंध करना अधिकाधिक जटिल होना मा 
दिया गया । मकार ने इस काम को सितम्बर 1980 के अंत तक नाम् रहा है । इसलिए एक एम। विशिष्ट सस्था की जरूरत है जो निर्यात ऋण 

के सभी पहलुप्रो के लिए एक केन्द्र बिन्दु बने और मी निर्यातक ममुवाम 
वाली वस्तुओं ( इनपुट ) पर छोट और मामन्ति किमानों को एक फसल की मावश्यकतानो पर एकाग्र होकर ध्यान दें । तदनुमार सरकार ने हमारे 
बाले सूखा प्रभावित मेला में , जहाँ रबी की कोई फपल नहीं उगाई जा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वित्त व्यवस्था में महायता देने के लिए एक निर्यात 
मनी, इस समय जो माथिक महायता दी जाती है वह भी मार्च , 1981 में पायात बैक स्थापित करने का निश्चय किया है । हमें माणा है कि 
मन तक दो माता रहेगी । 

यह विशिष्ट संस्था हमारेनिर्यात संवर्जन कार्यों को बांछिन बढ़ावा देगी । 
___ 18. मूखे के प्रबन्ध का एक 12 मूली कार्यक्रम नैयार करके राज्यों 

23. इस समय अर्थव्यवस्था के समान भी ममस्याएं हैं उनको देखते 
के पाम भजा गया है । इस कार्यक्रम में मह बनाया गया है वं 

हुए जो काम किए जाने हैं , व काफी स्पष्ट हैं । चूकि अर्थव्यवस्था में म्फीति 
मूलतः किस प्रकार मूखे की स्पिनि का मुकाबला करें और इसके लिए क्या 

कारी मंभाध्यता बहुत अधिक है इसलिए हमारी नीति का मुमय उद्देश्य कीमतों 
दृष्टिकोण अपनाएं । कूट खोदने के लिए बहुत मे रिगों को काम में लाया 

में स्थिरता लाना होगा । ममग्र पूर्ति में वृद्धि करके और ममन माग में 
मा रहा है और बोर किर गा फँप्रो में मे काफी अधिक प्रनिगत कफों में 

कुछ कमी करके ही इस कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है । 
सफलता मिली है । आशा है, इन कदमो में मूखा-प्रभावित राज्यों में 

इसलिए हमारा इरादा है कि हम प्राधारभूत ढाचे के कार्य में सुधार करने 
पीने के पानी की उपलम्धता में स्थायी रूप से सुधार हो सकेगा । 

के अपने प्रयत्नों को जारी रखें और जहा कही प्राथम्यक हो पूंजी निवेश 

करके उपलब्ध सुविधाओं को मढ़ाएं । दूमरे , मोर इस बात पर दिया जाएगा 
19. पिछले कुछ महीनों के दौरान , सूखा प्रादि कई कारणों में 

कि विद्यमान क्षमता का अधिक कारगर ढ़ग में उपयोग किया जाए, क्षमता 
पेट्रोलियम उत्पादों , खास तौर से डीजल की माग बढ़ गई । यह ममस्या 

गढ़ाने के प्रयानों में कोई हाल न दी जाए, और इस्पान , ममिंट , एल्यूम नियम , 
भोर भी जटिल हो गई जब जनवरी में प्रामाम के कच्चे तेल ( र ) पर 
माश्रित चागे नेल गोधक कारखाना (रिफाइनरी ) से जिनके द्वारा मामा यतः 

तथा उर्वरक जमा महत्वपूर्ण वस्तुमों की पूर्ति बढ़ाई जाए । इममें एक 
प्रतिमाम लगभग 3,50,()0 0 मैट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते 

भाष उत्पादन और रोजगार मनगा, मायान की जरूरत कम होगी पौर 

राजस्व का लाभ होगा । 
है , होने वाली पूप्ति ( सप्लाई ) लगभग पूरी तरह ठप्प हो गई । इस स्थिति 
का पूरी तरह डटकर मुकाबला किया गया । मयप्रथम , जनवरी और अप्रैल 

24. मांग प्रबन्ध के मबंध में , हमें बैंक ऋण के विस्तार को उत्पादक 
1980 के बीच डीजल और मिट्टी का तेल अधिकतम मात्रा में पायान किया पोर प्राथमिकमा प्राप्म प्रयोजनों के माथ जोड़ने की नीति का अनुसरण 
गया प्रर्यात् G . 2 लाख मैट्रिक टन मिट्टी का तेल और 1 1 लाख लाख मादक करना होगा और मट्ट बाजी के लिए धनराशि का इस्तेमाल को रोकना होगा । 
टन डीजल बाहर में मगाया गया जबकि जनवरी -अप्रैल 1979 में पायानित हमें एक ऐसी ब्याज दर नीति का भी अनुसरण करना होगा जो उत्पादक 
मिट्टी के तेल और डीजल की मात्रा मशः 4 7 लाख और 4 . 8 लाख कार्यकलाप को क्षति पहुंचाए बिना स्फीतिकारी दबावों को कम करने में 

महायक सिद्ध हो । इमी के साथ हमें मुनाफाखोगे और जमाखोरों के विरुद्ध 
मावालाही में तेजी लाई गई । इसके फलम्बम्प 1979 के पदनुप महीनों जो कि व्यमिगत हित के लिए वर्तमान कमियो का फायदा उठाना चाहते 
की तुलना में इनकी पूति के स्तर में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और डीजल है, कठोर कार्रवाई करनी होगी । नकरी को नस्कर, पौर विदेशी मुद्रा 
की कमी रहने से रमा के उत्पादन पर. जो प्रतिकल प्रभाव पडता वह नहीं छलसाधक ( सम्पत्ति ममपहरण ) अधिनियम तथा अन्य उपायों के जरिये 

रोकना होगा । 
20. जहा तक कीमतो का संबंध है, मरकार ने कई महत्पूवर्ण 

25. धूफि मुद्राप्रणाली में नकदी का बहुत बाहुल्य हो गया है इम 
कदम उठाये है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्षेत्र बिम्मन कर दिया 

लिए बजट के घाटे को 1979-80 के स्तर में बहुत नीच रखकर मद्रा उपलब्धि 
गया है । खाद्य तेलों के मामले में सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इनका पायान 

की वृद्धि को पनतम स्तर पर सीमित रखने की मावश्यकता है । ऐमा 
ही नहीं किया बल्कि यह भी व्यवस्था की है कि प्रयास किए गए इन तेला करने के लिए एक एमी गजझोपाय नीति की जरूरत होगी जो व्यर्थ मोर 
का काफी बड़ा भाग मीधे उपभोक्तानों को उपलब्ध हो । उम्मीद है कि 

मनावश्यक व्यय को कम कर, साधनों का अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता 
लगभग 3 लाख मैट्रिक टन मायानित नेल मार्वजनिक वितरण प्रणाली और 

बढ़ाने में लगाए, मोजवा कर प्रणाली को राजस्व उपार्जन की ममता को 
महकारी समितियों के माध्यम से मीधे उपभोक्तामों को उपलब्ध होगा । 

अधिक में अधिक बढ़ाए । 
चीनी के मामले में , सरकार ने मस्तव्यस्त हुई वोहरी कीमत प्रणालो को 
सक्रिम बना दिया है । 

26. हमारे भुगतान- शेष की बिगड़ी गई हालत को देखते हुए हमे 

निर्यात संवदेन कार्य पर. पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा मोर. 
21. गरब में गरीन व्यक्ति के विकास के लिए हमारी नीति में जी देना होगा । माथ ही , स्वाय तेलो , इस्पात, सीमेंट, उर्वरक , तेल पौर सल उत्पाद 
मोर दिया गया है उसके अनुरूप बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए जमी यस्तुप्रों के मामले में देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और अधिक 
कहा गया है कि परिदिन प्रापमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए आने वाले ऋण मगत नीति के माध्यम से भायासों की परि को निम्नतम स्तर पर रसमा 
का काफी बड़ा भाग पुनरुभाषित किए जा रहे 20-सूती प्राधिक कार्यक्रम 
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27. सरकार ऐसी मीनियों का भी अनुसरण करना चाहती है जिनसे 
अर्थव्यवस्था में बस और निवेश को बढ़ावा मिले । 1971 से , लोक 
वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रायोगिक एककों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 
से संबंधित फरारों में एक संपरिवर्तनीयता खण्ड रखा जा रहा है । उद्योग 
क्षेत्र द्वारा बार-बार यह प्रम्यावेदन दिया जाता रहा है कि संपरिवर्तनीयता 
खण्ड की कठोरसानी के कारण पूंजी निवेश में रुकावट पा रही है 
सरकार ने सावधानीपूर्वक इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय 
किया है कि कगरों में मपरिवर्तनीयता खण्ड शामिल किए जाने के लिए 
नीति संबंधी मार्ग-निर्देशो को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए : --- 


( क ) संपरिवर्तनीयता खण के प्रनिवार्य समावेश की पातं इस समय 

विहित 50 लाख रुपए की बजाय , भविष्य में 1 करोड़ रुपए से 
अधिक की वित्तीय सहायता के संबंध में ही लागू होगी । 


( ख ) वितीय संस्थानों को एतत्पश्चात् संपरिवर्तन सबधी विकरूपा 

धिकार का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि वे किसी 
मौजूवा कंपनी को गेयर पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक शेयर 
न ले । किन्सु ऋणो की वापमी प्रदायगी में मराबर चूफ किए, 
जाने के मामले में या सहायता प्राप्त कम्पनी के कुप्रबन्ध के 
मामले में प्रथया समाज के लिए पावश्यक सेवामों या घम्सुमों 
का उत्पावन करने वाली मिसी कंपनी की प्रौद्योगिक इकाई के 
लगातार बय रहन पर , वित्तीय संस्थाएं सरकार की सहमति से , 
अपने संपरिवर्तन संबंधी विकस्पाधिकार का प्रयोग इस प्रकार, 
कर सकती है जिससे कि उनको शेयर धारिता 51 प्रतिशत तक 
या उससे उपर जा सकती हो । 


30. नए योजना आयोग ने प्रायोजनागत कार्यक्रमों और प्राथमिकतामों 
की तुरंत समीक्षा की है । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है किस 
ममीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र की 1980-81 की वार्षिक भायोजना 
के परिव्यय को बढ़ाकर 7340 करोड़ पार किया जा रहा है, इस प्रकार 
अन्तरिम बजट में व्यवस्थित परिव्यय में 767 करोड़ रुपए की वृद्धि की 
जा रही है। और यदि पिछले वर्ष के मूल परिव्यय मे इसकी तुलना की जाए 
तो यह उमसे 14. 5 प्रतिशत अधिक है । इमकी विस्त -व्यवस्था के लिए 
बजट में 5322 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और 2018 
करोड़ रुपएं सरकारी क्षत्र के उपक्रमों के प्रान्तरिक और अन्य माधनों से 
जुटाए, जा रह हैं । राज्यों की प्रायोजनामों , सघ राज्य क्षेत्रों की प्रायोजनामों 
और पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों की उप -मायोजनाओं के परिव्यय के लिए, 
अनुमूचित जातियों को विशेष संघटक प्रायोजनामों, उनर-पूर्वी परिषद् को 
योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और वैवी विपत्तीयों में केन्द्रीय महा 
यता देने के लिए 3094 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है । उनके अपने 
माधों महित उनका प्रायोजन । परिव्यय 7253 करोड़ रुपए का होगा जबकि 
1979- 80 में यह परिव्यय 6099 करोड़ रुपए का था । केन्द्र , राज्यों , संघ 
गग्य क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं प्रावि का ममम्त प्रायोजना 
परिष्यय कुल मिलाकर 1980- 81 में 14, 593 करोष रपए का होगा , 
जबकि 1979- 80 में यह 12, 511 करोड़ रुपए का था ; इस प्रकार उसमें 
16. 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी । 

31. प्रम सरकार का यह पक्का विश्वास है कि पार्थिक विकास की 
गति को तभी तेज किया जा सकता है और इसके सुफलों का व्यापक रूप से 
बटवार। तभी किया जा सकता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के 
अबसरों में विशेष वृद्धि की जाए । हमारी जनता के बहुसंख्यक लोगों के 
लिए तब तक विकास का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि ग्रामीण 
क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग संतोषजनक उत्पादक कार्य के जरिये अपनी 
जीविका नहीं कमा सकेंगे । इमलिए हमने नई प्रायोजना के एक अभिन्न 
अंग के रूप में एक विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाने का 
निश्चय किया है जो एक ऐसी नीति पर आधारित है जिसका उद्देश्य 
म्भावलंबन के अवसरों और उपलब्ध स्थानीय माधनों के इष्टतम उपयोग में 
मामजम्यस्थापित करना होगा । ऐसे कार्यक्रम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फिर 
मे प्राण फूझने और जन- जीवन के लिए अनिवार्य माघार भूत सुविधाओं का 
विकास करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी । 


( ग ) जूट , सूती वस्त्र , सीमेंट, चीनी और कतिपय इंजीनियरी उद्योगों 

के प्राधुनिकीकरण के लिए इम समय जो उवार अण योजनाएं 
चल रही है उनके मन्नर्गन फिलहाल कोई संपरिवर्तनीयता सुपट 
शामिल नहीं किया जा रहा है । यह छूट प्रब अन्य सभी प्रकार 
के उद्योगो के आधुनिकीकरण और रुग्ण एकको के पुनरुद्धार 
के लिए वा जाने वाली सहायता के मामले में भी दी जा रही है । 


सरकार को प्राशा है कि इन नीति विषयक परिवर्तनों से मौजूदा प्रपने 
दूर हो जायेंगे और उद्योग के प्राधुनिकीकरण को और उसमे मए पूंजी 
निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा । 


1980- 81 की प्रायोजना और बजट अनुमाम 


28. माथिक प्रबन्ध का तात्कालिक ममस्यामों में व्यस्त रहते हुए भी 
हमें इस बात को नजरअंदाज नही कर देना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के 
विकास की क्षमता का निर्माण मध्यम काल में ही करना जारी है । 
यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्पकालिक कटिनाश्या बढ़ती ही चली जाएगी । 
पुनगठित योजना प्रायोग उस समय नए कार्यक्रम और प्राथमिकताएं प्रस्तुत 
करेगा जब इस वर्ष के अंत तक प्रायोजना तैयार कर ली जाएगी । लेकिन 
इसी बीच वर्ष 1980- 81 के लिए प्रायोजना तैयार कर ली गई है जिसे बाद 
में छठी प्रायोजना में समाविष्ट कर लिया जाएगा । आयोजना का मोटा 
उद्देश्य 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अपेक्षाकृत ऊंची बुद्धि दर प्राप्त करना होगा । 


32. इस संबंध में "काम के बदले अनाज " कार्यक्रम को भी , जिसे हमने 
1977 में शुरू किया था एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । लेकिन 
पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम में कुछ बुनियादी कमजोरियां दिखाई वी 
हैं । बहुत से मामलों में , ऐसी परियोजनामों की एक तालिका बनाने की 
कोई कोशिश मही की गई जो न केवल स्थानीय जरूरतों को ही पूरा करेंगी 
बल्कि जो समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी ठीक से समाविष्ट हो सकेंगी । 
खाद्यान्न के वार्षिक आवंटन के लिए भी कोई पक्का संकेत नही दिया गया । 
इम प्रकार इस कार्यक्रम को वस्तुतः एक तवर्थ आधार पर ही चलाया जा 
रहा था । राज्य मरकारों धारा उनको भायंटित खाद्यान्न की सहायता 
से बनाए जाने वाले निर्माण कार्यक्रम के नकदी अंश की वित्त व्यवस्था के 
लिए भी कोई प्रबन्ध नहीं किए गए थे । इसका परिणाम यह हुआ कि ये 
ऐसे निर्माण कार्य हाथ में मही ले सके जिनसे टिकाऊ परिसम्पत्तियो का 
निर्माण होता और संबंध क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती । 


29. 1980- 81 की वार्षिक प्रायोजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को 
पुनरुज्जीवित करना और उसे पूर्ववत् स्वस्प बनाना है तथा विकास मौर रोज 
गार के अवसर पैदा करने की गति को तेज करना है । हालाकि पिछली 
सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं हमें स्वीकार्य नहीं है फिर भी 
हमने यह माना है कि पहले से चली मा रही परियोजमामों के लिए पूरी 
पूरी व्यवस्था की जाए । इस विचार से समायोजन क्षमता की परिधि में 
रहते हुए हमने पायोजनागत व्यवस्थामों में परिवर्तन किए हैं और नये 
कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार म्यवस्था की है ताकि प्रायोजना को वांछित 
दिशा की जा सके । 


33. नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में , राज्यों को खाद्यान्न 
के रूप में ही नहीं बल्कि नकवी के रूप में भी सहायता मिलेगी जिससे वे 
ऐसे निर्माण कार्य हाथ में ले सकेंगे जो वास्तव में उत्पादक होंगे और स्थायी 
लाभ देंगे । सदन में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए है उनमें इम कार्यक्रम 
के लिए 1980- 81 में 340 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है । अनुमान 
है कि यदि यह कार्यक्रम ठीक तरह से कार्यान्वित किया गया तो मसे 
85 से 90 करोड़ श्रमिक दिनों का अतिरिक्त रोजगार पैदा होगा । 
इस योजना के लिए की गई व्यवस्था का कुछ भाग सामाजिक बनपालन , 
जलाने की लकड़ी के वृक्षारोपण , ग्रामीण सामुदायिक प्रावास और जल -पूति 
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तथा पोषाहार जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट रूप 
से: र्धारित किया गया है । पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत बाय के लिए 
10 करोर पर की व्यवस्था की गई है । 


38. तेल और तेल उत्पादों को अन्तर्गष्ट्रीय कीमतों के वर्तमान स्तरों 
ने अन्य धिनो के महत्व को उजागर कर दिया है । ऐसे एक धिन की 
व्ययस्था करने के लिए जंगल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं । चूकि 
भारत में लोगों ने घन की खोज में जंगलो का बहुत तेजी से सफायाकिया 
है , इसलिए यह प्रावश्यक है कि जंगलों के विकास में तत्कालित भाधार पर 
लोगों का महयोग प्राप्त किया जाए । गायो में मामाजिक वनपालन से 
लोगो की ऊर्जा संबधी प्रावण्यकता सो पूरी होगी ही , साथ ही उनको पति 
रिक रोजगार भी मिलेगा । धिन और चागपैदा करने के काम का न्यून 
तम प्रावश्यकता कार्यक्रम का अंग बनाने का प्रस्ताप है और इमे राष्ट्रीम 
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी । 


34. माथिक विकास की प्रक्रिया तम तफ प्रधी ररेगी अब तक कि 
इम विकास के लाम समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंचगे । 
इमलिए अनुसूचित जातियो की सामाजिक - आर्थिक दशा का मुधार करना 
हमारी विकास नीति का प्रमुख तत्व होना चाहिए । अनुसूचित जानियो के 
लिए व्यापक विशेष संघटक भायोजनाएं तैयार करनी होगी जिनका उद्देश्य 
प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों की जनमण्या के अनुपात में सभी सगन 
क्षेत्रों में परिव्यय निर्धारित करना हो । इन परिव्ययों का उपयोग अनु 
सूचित जाति के परिवारों को अपने रहन -सहन की परिस्थितियो में सुधार 
करने के लिए संगत कौशल और प्राय पैदा करने वाली परिसम्पत्तियां प्राप्त 
करने में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा । इस प्रयोजन से 
राज्यों को 100 करोड़ रूपा की विशेष केन्द्रीय महायता देने की व्यवस्था 
फरके इस बजट में एक नई शुरुआत की गई है । यह राशि वित्तीय 
संस्थाप्रो महित अन्य माधनों से और अधिक घनशि प्राप्त करने के लिए 
प्रेरक तत्व का कार्य करेंगी । इसके जगि प्राधिकारी अनुसूचित जातियों की 
मामाजिक -प्रार्थिक दशा सुधारने के एकीकृत कार्यक्रम के लिए आवश्यक 
मभी सामग्री को एक माथ व्यवस्था कर सकेगे । 


39. उत्पादन में घट -बढ़ को दूर करने के लिए मोर उत्पादकता को 
बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई के क्षेत्र को महाते जाने के कार्य पर बराबर जोर 
देते रहना होगा । प्रतः 1980-81 में बाढ़ नियंत्रण सहित बड़ो और मध्यम 
मिधाई परियोजनामो के लिए परिव्यय को , पिछले वर्ष के 1258 करोड़ 
रुपए से बढ़ाकर , 1380 करोड़ रुपए किया जा रहा है । मिवाई के कार्य 
श्रम पर विशेष ध्या न दिया जामा रहगा और इस प्रयोजन के लिए 266 
करोड़ रुपए के परिठ्यय की व्यवस्था की गई है । इस व्यवस्था के अलावा , 
इसी प्रयोजन के लिए कृषि पुनर्विन और विकास निगम से भी बड़ी मात्रा 
में वित्तीय महायता मिलेगी । इस सम्पूर्ण व्यय से, प्राशा है, 25 लाख 
हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का निर्माण होगा । 


35. जनजातीय लोगों और जनजातीय उप -प्रायोजना के अन्तर्गत 
माने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए 70 करोड़ स्पए की केन्द्रीय महायता 
की व्यवस्था की गई है । 10, 000 की प्रामाती वाले ऐसे कुछ और इलाकों 
का पता लगाया जाएगा जहां कम से कम 50 प्रतिशत नियासी जनजाति 
के हों और इस प्रकार प्रदारह राज्यो और मंघ राज्य क्षेन्नों की लगभग 
75 शिन जनजातीय प्राबावी को जनभातीय उप - प्रायोजना के अंतर्गत 
लाया जाएगा । अनजातीय परिवारों को लाभ पहुंचा मकने वाले कुछ चुने 
हुए कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाएगा । 


40. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के स्तर को सुधारने के लिए स्वच्छ पौर 
निरापद पेय जल एक मावश्यक वस्तु है । 1980-81 की केन्द्रीय प्रायोजना 
में , 1979- 80 के 80 करोड़ रुपए के मुकाबले में , 100 करोड़ रुपए के 
परिश्पय की व्यवस्था की गई है । राज्यों का प्रायोजनानी में की गई 
व्यवस्थामों को शामिल करने पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए कुल 294 
करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे । प्राशा को जाती है कि चालू वर्ष के मन्स तक , 
समस्याग्रस्त माने गए 35, 000 अतिरिक्त गांवों के लिए सुरक्षित जनपूर्ति 
की व्यवस्था कर दी जाएगी । पारव्यय में एक अंश का उपयोग सूखा 
प्रभावित क्षत्रों में झूए बोर , करने के उद्देश्य में राज्यों को ऋण देने के लिए 
किया जाएगा । नई जलपूर्ति योजनाएं हाथ में लेने के लिए पीर पहले से 
हाथ में ली गई योजनामो को पूरा करने के लिए सूखा प्रभावित राज्यों को 
चालू वर्ष में लगधग 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि माबंटित को 
गई है । 


____ 36. बीस मूत्री प्रार्थिक कार्यक्रम के मंग के रूप में , भूमिहीन और 
कमजोर वर्गों के लिए घर बनाने के वास्ते जमीन की व्यवस्था करने के 
उद्देश्य से 1980- 81 को वार्षिक प्रायोजना मे लगभग 50 करोड़ रुपए 
की व्यवस्था की गई है । मशोधित न्यूनतम मावश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 
संचालित , भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण भावाम-एवं -मोपड़ी निर्माण की 
योजना में घर बनाने के लिए जमीन की ही नही बल्कि झोपडिया बनाने के 
लिए सहायता देने की भी व्यवस्था है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
के अंतर्गत , जिममें ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रावास परियोजनाएं शामिल 
होंगी , इस व्यवस्था की अनुपूर्ति की जाएगी । उम्मीद है कि हम योजना 
के अंतर्गत लगभग 8 लाख भूमिहीन परिवारों का लाभ पहुंचेगा । 


___ 41. बादी, ग्राम और लघु उद्योगों के क्षेत्र मे, ऋषि के बाद, सबसे 
अधिक रोजगार प्रदान करने की संभावित क्षमता है । इस क्षेत्र के लिए 
चालू वर्ष में 150 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है और इस वर्ष 
इस क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान है । 
सदन को याद होगा कि इस संबंध में 20 सूत्रो आर्थिक कार्यक्रम में हाथ 
फरषा क्षेत्र के विकास पर खास तौर से जोर दिया गया है । इस उद्देश्य को 
प्राप्ति के लिए , हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हाथ करघा विकास निगम की 
स्थापना करने का प्रस्ताव करते है ताकि हाथकरघा उद्योग के लिए एक 
माथ विपणन और विकास संबधी महायता की व्यवस्था की जा सके । 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में , जो अपने बढ़िया हथकरघा कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद 
है , एक हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापमा करने के लिए भी 
व्यवस्था की गई है । 


37. चूंकि भारत गावो में रहता है और इसकी लगभग 70 प्रतिशत 
प्राबादी कृषि से अपनी जीविका चलाती है, इसलिए देश की समाज कृषि 
के आधुनिकीकरण पर निर्भर करती है । 1979- 80 का वर्ष इस निष्ठर 
तय्य की याद दिलाता कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 
कृषि का कार्यनिष्पादन कितना महत्वपूर्ण है । चालू वर्ष में कृषि और ग्रामीण 
विकास के प्रायोजना परिव्यय को 1979- 80 के 1811 करोड़ रुपए में 
बढ़ाकर 2247 करोड़ रुपा, किया जा रहा है । इस राशि में केन्द्रीय 
प्रायोजना के अन्तर्गत ये व्यवस्थाएं शामिल हैं छोटे किसानों की विकास एजेसी 
सूखा माशंकित क्षेत्र कार्यक्रम , समेमित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मादि के 
लिए 158 करोड़ रुपए ; अन्तर्देशीय पौर समुद्री मछली उत्पादन क्षमता के 
बेहतर उपयोग के लिए 32 करोड़ रुपए ; भरपुर दूध II परियोजना के 
लिए 54 करोड़ रूपए ; बहतर बीजों , बेहतर मम्य- वैज्ञानिक प्रणालियों बेहतर 
जल प्रबंध पौर उर्वरको तथा अन्य उपयोगी वस्तुमो के बेहतर इस्नेमाम्न 
के जरिये कृषि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उदृष्टि कृषि अनुसंधान 
और शिक्षा की योजनाओं के लिए 59 करोड़ रुपए. ; पौर 120 लाख 
मैट्रिक टम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेलहनों में उत्पावन की वृद्धि 
के लिए 10 कारी मपणः । 


42. बिजली के क्षेत्र के लिए की जाने वाली व्यवस्था मे 11 प्रतिशत 
से भी अधिक की वृद्धि कर दी गई है अर्थात् इम वर्ष, 1979-80 मे की 
गई 2466 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबने 2745 करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है । देश के विभिन्न भागों में उच्च तापीय बिजली परों 
के काम में तेजी लाई जा रही है । वर्ष 1980- 81 में गावों में बिजली 
लगाने के कार्यक्रम के लिए कुल 285 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया 
है । वर्ष 1980- 81 में 4 लाख पम्पमेटों को बिजली देने और 25, 000 
गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है । 
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___ 43. इसी प्रकार, कोयले (लिगनाइट सहित ) का उत्पादन बढ़ाने के 
लिए 1980- 81 में 47 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है जबकि 
पिछले वर्ष इस काम के लिए 364 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । 
इस रकम में नेवेली लिगनाइट निगम के लिए की गई 92 करोड़ रुपए की 
व्यवस्था शामिल है । इस ग्यवस्था में से अधिकांश राशि दूमरी पान 
परियोजना के लिए है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष 45 लाख मैट्रिक टन कोयले 
का उत्पादन होगा और 6 20 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का दूसरा तापीय 
निमली पर लगाया जाएगा । चालू वर्ष में 1135 लाथ मैट्रिक टन कोमले 
के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1978- 80 में वास्तधिक उत्पावन 
1060 लाख मेट्रिक टन का हुआ था । 

44. तेल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण भुगतान शेष पर. पाने 
पाले प्रभाव को देखते हुए तेल के हमारे अपने माधनों का तत्काल विकास 
करने की आवश्यकता के बारे में दो मत नहीं हो सकते । पेट्रोलियम क्षेत्र 
के लिए वर्ष 1980- 81 की मायोजना में 837 करोड़ रुपए का परिव्यय 
रखा गया है जो पिछले वर्ष के परिव्यय से 215 करोड़ रुपए अधिक है । 
इस परिव्यय में से बजट में केवल 99 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई 
है । यह परिव्यय बाम्बे हाई थे विकास के तीसरे चरण की मुविधाओं को 
पूरा करने और चौथे चरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए 
है ताकि वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 120 लाख मेट्रिक टन किया 
भा सके । इसमें माउथ येमिन गैस फील्ड के विकास मोर नई उर्वरक परि 
पोजनाओं तक गेम पाइप लाइन मिलाने का खर्च भी शामिल है । पूर्वी 
मेन में हाइड्रो कार्बन मिलने को ऊपी संभावनाओं को देखते हुए उम क्षेत्र में 
नट पर अन्वेषणात्मक खवाई (डिग्निग ) का काम मेज किया जाएगा । 

45. वर्ष 1980- 81 की केन्द्रीय प्रायोजना में रसायनों तथा उर्वरकों 
के परिव्यय को बढ़ाकर 319 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताफि महाराष्ट्र 
पौर प्रामाम में गैम पर माधारित नए उर्वरक कारखानों के लिए समुचित 
व्यवस्था की जा मके । इसके अतिरिक्त , महकारी क्षेत्र की उर्वरक परि 
भोजनामों के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है । 


स्वयं अपने प्रान्तरिक साधनों से की भाएगी । कंटेनर मातामात की प्रत्या 
शित वृद्धि से निपटने के लिए सम्मई, महाम और कोचीन में मशीने गाई 
मा रही हैं । कोचीन पनन के सबिन पिकास के लिए गुरुमात की ना 
ना चुकी है । 

50. राक -तार विभाग के लिए 1980- 81 का प्रायोजना परिम्पय 
415 करोड़ रूपए रखा गमा है । इस वर्ष 1 . 75 लाथ लाइनों को भनि 
रिक्त स्मिचिंग क्षमता, 1 . 7 डायरेक्ट एक्समेंज लाइनों पौर अन्य सुविधामों 
के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताम है । ग्रामीण , पिछड़े और पहाड़ी इलाकों 
में गक घरों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव है । जनजातीय क्षेत्रो में 
तार पोर टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के मानकों को मोर 
उदार बना दिया गया है ताकि 10 किलोमीटर के घेरे के अन्दर पाने वाले 
2500 की पाबावी पाले गांवों के समह को भी तार और टेलीफोन की 
सुविधाएं पहुंचाई जा सके । स्विचिंग उपकरों की निर्माण क्षमता के विस्तार 
के लिए भी व्यवस्पा की गई है । 

51. पिछले तीन वर्षों में परिवार नियोजन के काम को भारी धक्का 
पहुंचा है । यदि लोगों के रहन -सहन को परिस्थितियों को सुधारना हमारा 
उद्देश्य है तो इस कार्यक्रम में फिर में नई जान हानता नई पंचवर्षीय 
पायोजना का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए । स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण के लिए 1980- 81 में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही 
है । इसमें से 140 करोड़ रूपए परिवार कल्याण के लिए होंगे । परिवार 
कल्माण कार्यक्रम में लोगों को छोटे परिवार को वांछनीयता के बारे में 
शिक्षित करने और पर्याप्त स्तर पर आवश्यक तकनोको मेवाओं की व्यवस्था 
करने पर मन दिया जाएगा । ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवामों 
की व्यवस्था करने , संचारी रोगों का उन्मूलन करने तथा स्वास्थ्य शिक्षा 
की व्यवस्था करने की दशा में प्रयाम किया जाएगा । 

52. पैमठ करोड़ को जनसंख्या वाले गरीब समाज के विकास को 
समस्याए निपचय ही बहुत बड़ी होगी । एक उचित समय के अन्दर अन्दर 
इन समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्राक्सियों 
का उपयोग करना बहना जरूरी है । मौभाग्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
के विकास के संबंध में भारत की स्थिति बहुत पछी है क्योंकि भारत में 
वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ काफी संख्या में है और पिष्ठम सीम बरे 
में भारत में एक बहुत व्यापक संस्थागत प्राधारभून लांना तैयार हो गया 
है । यद्यपि हमारी वैज्ञानिक संस्थाए विज्ञान के क्षेत्र में विस्तार में महायक 
मिव हो सकती है लेकिन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में तो विज्ञान 
पर आधारित प्रौद्योगिकी ही काम आ सकती है । अतः विज्ञान और प्रो 
धोगिकी के लिए 1980- 81 की केन्द्रीय प्रायोजना में 116 करोड़ रुपए का 
परिव्यय रखा गया है । 

53 अब मैं कुछ उन परिवर्तनों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा जो 
पायोजना भिन्न व्यय में किए गए है । रक्षा व्यय के लिए 3600 करोड़ 
मया की व्यवस्था को गई है । यह रकम अन्तरिम बजट में की गई 
व्यवस्था से 300 करोड़ रुपए अधिक है : निर्यान के लिए और अधिक 
प्रयत्नों की पावण्यकता को देखा हुए निर्यात के लिए दा जाने वाला माथिक 
महायता की राशि 330 करोड़ रुपए में बढ़ाकर 355 करोड़ रूपए कर दी 


46. चालू वर्ष की केन्द्रीय प्रायोजना में इस्पात क्षेत्र के लिए भी 
पिछले वर्ष के 600 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 803 करोड़ 
रुपए की व्यवस्था की गई है । इस परिव्यय में मोकारो इम्पान कारखाने 
की वार्षिक क्षमता को 40 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए 200करोड़ 
पए की पोर भिलाई इस्पात कारखाने के संबंध में मे ही विस्तार के 
लिए 190 करोड़ रुपए की रकम शामिल है । मेलम परियोजना का काम 
मोक्षित गति से चलता रहेगा जिसके लिए 57 करोड़ रुपए का परिव्यय 
रखा गया है । नए विशाखापसनम् इस्पात कारखाने के लिए 70 करोड़ 
रुपए की व्यवस्था के माथ एक अच्छी खासी शुरुधाम की जाएगी । चालू 
वर्ष के लिए बिक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य 87 . 6 लाख मैट्रिक टन रखा 
गया है जबकि 1979-80 में 72 . 2 लाख मैट्रिक टन के उत्पादन की 
पाशा थी । 

47. खान क्षेत्र के लिए 1980- 81 में 130 करोड़ रूपए का परिव्यय 
रखा गया है । इस व्यवस्था में नई पूर्वी तटवर्ती ऐल्यूमीनियम परियोजना 
के लिए 10 करोड़ रुपए, मलंज खण्ड नाबा परियोजना के लिए 28 करोड़ 

पए तथा भारतीय भू -गर्भ सर्वेभग पोर खनिज अन्वेषण निगम के कार्य 
कलाप को नेम करने के लिए. 19 करोड़ रुपए की रकम शामिल है । 


48. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बालू योजनामों सथा 
हरिवार में बड़े आकार के टर्क जनरेटरों के उत्पादन और तिरंची में बायलर 
निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए 6 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


54. अल्प पवन मंगही में हान याला प्रत्याशित अदि को देखते हुए 
राज्य सरकारों के हिम्मे के रूप में उन्हें दिा जाने वाला ऋणों की राशि 
अन्तरिम बजट के 6500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 1 5 करोड़ कर कर दी 
गई है । अनी में काम पाने वाले वाली वस्तुओं के लिए राज्य सरकारों को 
दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋणा की रकम में भी 50 करोड़ रुपए की 

दि की जा रही है । इसके अलावा मन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के 
लिए प्रनिरिक्त महगाई भमा, परमाणु बिजलीघरों के लिए भारी पानी की 
खराद आदि जैमा अनिवार्य बचनबदनामी को पूरा करने के लिए भी प्रति 
रिक्त पवस्पा करमा गहरी हो गया है । लेकिन उमेरकों पर दी जाने वाली 
माथिक महायता में कटौती कर दिए माने में प्रायोगना-भिन्न म्पम की में 
दियां कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हो जाएगी । 


49. चूंकि मभी हाल में विकास कार्य में बाधा के रूप में पननों पर 
भीड़-भाड़ की बड़ी चर्चा रही है इर्माला मझे और छोटे पत्तनों का विकास 
करने के लिए 102 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है । लेकिन 
1980- 81 के बजट में इस प्रयोजन के लिए केवल 60 करोड़ रूपए की 
ही मबस्था की गई है क्योंकि मोष वर्ष की व्यवस्था पतन न्यासों द्वारा 
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भव की कंपनिया भी जिनक पाम सक्षम व्यावसायिक प्रबन्धक वर्ग हैं ऐसा 
क्यों न करें । अत हमने सरकारी क्षेत्र के कछ चुन हा एकको को गैर 
मरकारी कम्पनियों की भाति लोगो में जमा की रकम जुटाने की इजामत 
देन का फैसला किया है । प्रघ यह गाना ना पडेगी नथ सरकारी क्षेत्र 
के उद्यमों की बजट ममर्थन पर निर्भरता कम की जाएगी । लेकिन मैने 
इस समय ऐभी किसी राशि को प्राप्ति के मप में हिमाम में नहीं लिया है । 


62. अन्य परिवर्तनो को तथा रेलों के यात्री किराये और माल भाडे 
की दरी तथा डाक पोर तार को शक दरों में परिवर्तनों के प्रभाष को 
हिमान में लेने के बाद जिनकी चर्चामें थोड़ा मागे चल कर कम्गा. 1980-81 
में कुल मिलाकर 19827 करोड़ रुपए की प्रातिया होने का अनुमान 
है , जबकि अन्तरिम बजट में 18980 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया 
मा । कुल मिलाकर 21467 करोड़ रूपए के व्यय का अनुमान है । पर 
प्रकार करो की बर्ममान बरों के अनुसार 1640 करोए ५पए का घाटा 
रोगा । 


. 55. संविधान में सरकार द्वारा निम्क कानूनी सहायता देने की 
परिमा पना की गई है ताकि पाथिक या अन्य प्रममर्थनाओं के कारण कमी 
नागरिक को न्याय प्राप्म करने के अवसर में बंचित न होना पड़े । कानुनी 
महापना को संकल्पना के विषय में न्यायाधीशपी० एन० भगवसी की अध्यक्षता 
में स्थापित विधिक सहायता समिति द्वारा विचार किया गया है । हम 
ममिति की दिनाक 31 अगस्त , 1977 4 ) रिपार्ट मगद के मम्मा प्रस्तुत 
कर दी गई है । कई राज्य कानूनी सहायता मंबधी कार्गत्रम चलाने की 
विणा में प्रपन्नगील है । इस संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श 
करने के बाद इन योजनाओं का समन्वय करने और केन्द्र स्मर पर उपयुक्त 
योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है । काननी सहायता संबंधी योजनानी का 
मार्गदर्शन करने और उन्हें अमल में लाने के लिए उत्तम न्यायालय के 
एफ न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक ममिति का गठन किया जा रहा है । 
ममें 1980- 81 के बजट में इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की गई है । 

56. उपर्यकम तथा कुष्ठ भन्य परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेने 
के बाद अब कुल मिलाकर 1305 1 करोड़ रुपए के पायोम ना मिन्न व्यय 
का अनुमान लगाया गया है जबकि अन्तरिम बजट में 12822 करोड़ 
अपए का अनुमान था । 
___ 57. जहां तक चाल वर्ष की प्राप्नियों का संबंध है कराधान के वर्तमान 
स्तरों के अनुसार निगम -कर से अन्तरिम बजट में दिखाई गई गशि की 
तुलना में 11 करोड़ रुपा की अधिक प्राप्ति का अनुमान है ; यह वृद्धि 
मुम्प रप में 1979- 80 के मंग्रह की वास्तविक प्रवनियों पर प्राधारित 
है । वर्ग के दौरान पायात और उत्पादन के अनुमानित स्तरों के संबंध 
में उपनन्ध मबसे हाल के प्राकमा के आधार पर अन्तरिम बजट को तुलना 
में सीमा- गुल्कों से 40 करोड़ रूपए प्रौर मंघ उत्पाद- शुरकों से 108करोड़ 
पा की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है । लेकिन हाल में सरकार 
पारा उर्वरकों पर मे मीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क हटा लेने के निर्णय 
के परिणामस्वरूप उपयुक्त अधिक प्राप्तियां बहुत कुछ पराबर हो जाएंगी । 
करों में राज्यों के हिस्से को सिमाष में लेने के पाय कराधान की पर्तमान 
दरों पर पब 8723 करोड़ रुपए का निवल कर राजस्व प्राप्त होने का 
मनमान है जबकि अन्तरिम बजट में 8725 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया 
गया था । 

58. सबसे हाल के उपलम्ध मकेतों के आधार पर 1980- 81 में 
मापसी मदागियों को घटाने के बाद 125 2 करोड़ रुपए की निवल विदेशी 
सहायता प्राप्त होने का अनुमान है । यह रकम अन्तरिम बजट में दिखाई 
गई राशि से 36 करोड़ रुपए अधिक है । इसके अतिरिक्त 1980 -61 में 
हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न्यास निधि से 540 करोड़ रुपए का ऋण 
मिलने की प्राणा है पौर, बजट में इसके लिए इतनी रकम जमा पाते में 
माम ली गई है । 

59. पल्प मचत संग्रहों में हुई वृधि स्वागतयोग्म है । इन गमतों 
मे मष 1980- 81 में 1100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है 
मक अन्तरिम बजट में 1000 करोड़ रुपए का अनुमान पा । सौ करोड़ 
पए की इम वृद्धि में से 65 करोड़ रुपए राज्यों को उनके हिस्से के रूप 
में प्राप्त होंगे । 

6 ). यह निम्पय किया गया है कि जीवन बीमा निगम , साधारण 
मीमा निगम पोर भारतीय निट ट्रस्ट के निवेश योग्य साधनों का एक 
हिम्मा मरकार के विशेष जम. खानो में रखा जाए ताकि मायोमना की 
वित्त व्यवस्था के लिए जुटाए जाने वाले साधनों में वृद्धि हो । वर्ष 
1980- 81 के बजट में इन जमा राशियों के लेखे 100 करोग पाए की 
प्राप्ति को हिसाब में लिया गया है । 


63. अब मैं प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र से संबंधित अपने प्रम्सावों को पोर 
माता है । इन प्रस्तावों को तैयार करने में मैंने मोटे तौर पर कुछ बातों 
को ध्यान में रखा है जो ये हैं : प्रत्यक्ष करों की दरे ऐसी होनी चाहिए 
कि लोग स्वच्छा मे ही उनका पालन कर; हमारी पार्टी के पोषणा पत्र में दिए 
गए मचनों के अनुसरण में किमानो, कामगारों और मध्यम वर्ग के लोगों 
को कुछ राहत दी जानी चाहिए , और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रथमो पौर 
निवेश का स्तर ऊचा करने के लिए कुछ प्रोत्माहन दिया जाना चाहिए । 
साथ ही माय और धन को टुकड़ों में पाटकर कर, से बच निकलने की 
मो कुछ तरकीबें व्यापक रूप से प्रचलित हैं उनको रोकने के लिए एक 
समन्विन प्रयास किया जाना चाहिए । 


64. हाल के वर्षों में , कीमतों में हुई वृद्धि से जो लोग सबसे पुरी 
तरह प्रभावित हुए हैं उनमें मध्यम वर्ग भी शामिल है । मम्मानित मवस्य 
जानते हैं कि छूट के वर्तमान सर पर मगठिन क्षेत्र के कुशल कामगारों 
को भी इस समय कर देना पड़ता है । इस वर्ग के लोगों को कुछ राहत 
बने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वैयक्तिक आय पर प्राय कर की छूट 
सीमा को 10000 रुपये मे बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया जाए । इसके 
परिणामम्बम्प हाने वाली राजस्व को हानि को सह य मीमानों में रखने 
के उद्देश्य में प्राय के शून्य दर खण्ड को पूर्ववत 8000 रुपये पर ही रखा 
जा रहा है । इसके फलस्वरूप जिन मामलों में कराधेय माय 12000 
रुपयं मे ऊपर होगी उनमें अधिभार को छोड़कर प्राय -कर का भार मौजूदा 
सरों पर ही रहेगा नथापि जहा कराधेय प्राय छूट सीमा से मामूली - सी 
ग्यादा होगी उन मामलों में सीमान्त राहत दी जाएगी । इस प्रस्ताव से 
छ: लाख से ज्यादा प्राय-करदाताओं को लाभ पहुँगा । 


65. मम्मानित मवस्यों को याद होगा कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति 
की सिफारिश पर 1974 में वैर्यामतक प्राय पर माय -कर की दरें कम 
कर दी गई थी और इम प्रक्रिया को 1976 में एक कदम और मागे बढ़ाया 
गया था जब इन दरों को और कम कर दिया गया था । दरों में इस प्रकार 
कमी कर दिए जाने से यह पाशा बहस हद तक पूरी हो गई थी कि इससे 
कर मंबधी कानूनों का पहले से अधिक पालन होगा । दुर्भाग्य से इस विशा 
में हो रही प्रगति जनता सरकार के शासन में उलट वी गई और माय- कर 
की दरें कई प्रवस्थानों में बढ़ा दी गई । मेरे विचार से इस स्थिति को ठीक 
किया जाना चाहिए । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि निगम-भिन्न सभी श्रेणियों 
के करदातामों के मामलों में वैयक्तिक प्राय पर अधिभार की दर को 20 
प्रतिशत मे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए । इमसे न केबस कर की 
पधिकतम सीमामत पर 72 प्रतिशत से घटकर 66 प्रतिशत हो जाएगी 
अपितु प्राय के सभी बण्डों के करवानापों को लाभ पायेगा । 


61. जब हम सरकारी क्षेत्र में निवेश को बढाना माहते हैं तब हमारे 
लिए यह जरूरी है कि हम ऐसे निवेश को बनाए रखने के लिए माधन 
खुटामे की समस्या के प्रति एक नया पष्टिकोण अपनाएं । जैसा कि सम्मानित 
सदस्य सामने है , गैर सरकारी मेता की कंपनियां जनता से जमा रकमों 
के रूप में धन लकर साधन जुटाती है । सरकार या सोचती है कि सरकारी 


464 


THE GAZETTE OF INDIA 


EXTRAORDINARY 


[ PART I - - SEC . - 1 ] 


66 . परिसम्पनियों की कीमतों में प्राय तेी मे हुई वृद्धि को देखते 
हुए में यह भी प्रस्ताव करता हूं कि चालू निर्धारण वर्ष से धन कर की छूट 
भीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 . 5 लाख रुपये कर दिया जाए 
किन्तु जिन मामलों में कराधेय धन इस मीमा में अधिक होगा उनमें कर 
भार मौजवा स्तरों पर ही रखा जाएगा लेकिन सीमान्न राहत पूर्ववत दी 
जाती रहेगी । 

67. मरकार प्राशा करती है कि इन रियायतों से हमारे अधिकांश 
करदाताओं को अपनी प्राय और धन के बारे में मही-पही घोषणा करने 
के लिए आवश्यक प्रेरणा मिलेगी । 

68. मैं कुछ ऐमी तरकीबो को भी निष्कन करना चाहता हूं जो कर 
से बचने के लिए अधिकतर अपनाई जाती है । 

69. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है , कर संबंधी कानूनों 
में हिन्दू अविभक्त कुटुम्भ का कर-निर्धारण एक प्रग तरीके में किया 
पाता है जिसका उचित कार - दायित्व से बच निकनने के लिए बहुत ज्यादा 
उपयोग किया जा रहा है । अतः मैं प्रभाव करता है कि प्राय -कर पौर 
धन-फर दोनों के लिए हिन्दू अवि मन कुटुम्ब के प्राणिक विभाजनों की 
मान्यता को वापप ले लिया जाए । पहली जनवरी 1979 को या उसके 
माद किए गए प्रांशिक विभाजनों को कर के प्रयोजनों के लिए कोई 
मान्यता नही दी जाएगी और कर इस आधार पर लगा जाते रहेंगे कि 
मौजवा हिन्दू अविमा कुटुम्ब मागे भी मयुक्त बना रहेगा । 

70. हम ममय ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर, जिनके एक या अधिक 
सदस्यों की स्वतंत्र प्राय छूट- सीमा से अधिक है, उन दरों से प्राप-कर 
लगता है जो व्यष्टियों ( इंडिविज्युअम्म ) के मामले में लगने वाली दरों से कर 
* ची है । कर- परिवर्जन ( टैक्म एवायसेन्स ) के प्रयोजनों के लिए हिन्दू 
पविभक्त कुटुम्ब के उपयोग की ओर मोनित करने के उद्दय से मैं ऐसे हिन्दू 
मविभक्त कटम्बों के मामले में प्राय -कर को दरो को बढ़ाना चाहता हूँ । 
66 प्रतिशत की अधिकतम सीमान्स दर अय 50, 000 रुपये से ऊपर के 
माय- खण्ड पर लागू होगी और कुछ निचले खण्डों को दरें भी कुछ ऊची 
कर दी जाएगी । हिन्दू अविभक्त कुटुम्म के कर-निर्धारण के बारे में ये दो 
परिवर्तन कर दिए जाने में मैं आशा करता हूं कि आय को टुकड़ों में 
विभाजित करने और कर-दायित्व को कम करने के उद्दण्य मात्र से अनेक 
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब बना लेने को प्रनि कम हो जाएगी । 

71. मम्मानित सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने कर-परिवर्मन 
की तरकीब के रूप में निजी वैवेकिक न्यासों (हिम्की गनरो ट्रस्ट ) के 
उपयोग को रोकने के लिए 1970 में कई उपाय किए थे । किन्तु अनुमत्र 
से मानम हवा है कि ये आप पूरी तरह प्रभावापादक नहीं रहे और 
ऐसे सामों का कोवन समाता नमो रोका जा सका । इम लिए मैं 
निजी न्यामों से संबंधित उपबन्धों को कड़ा करने का प्रस्ताव करता हूं । 
इस ममय किक पामों के सम्बन्ध में उनकी प्राय पर 65 प्रतिशत और 
उनके धन पर 1 . 5 प्रमिशन की समान वर प्रथा व्यष्टि के मामले में 
लाग होने वाली दर में से जो भी ऊंची हो उमो दर मे कर लगता है । मेरे प्रस्ताव 
के प्रनमार ऐसे न्यामों पर प्राय -कर अधिकतम मामान्त वर और धन -कर 
3 प्रतिशत की समान दर अथवा ठयष्टि के मामले में लागू होने वाली 

समुचित दर में से जो भी ऊंची हो उसी वर से लगेगा । मैं निजी न्यामों 
के कराधान के संबध में और कई उपबंध करने का भी प्रस्ताव करता हूं 
जिनका उद्देश्य इन करों से बच निकालने के उन राम्तो को बंद कर देना 
है जो सरकार के ध्यान में पाए हैं । ये ममी उपबंध चालू निर्धारण वर्ष 
से ही प्रभावी हो जाएंगे । 

72. पूर्त और धार्मिक न्यासों का उपयोग कभी-कभी निजी स्वार्थों 
के लिए कारबार या उद्योग पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा नियंत्रण को 
कायम रखने के लिए किया जाता है । 1975 में हमने पूर्त और धार्मिक 
भ्यासों की धनराणियों के निवेश का एक पनि निर्धारित को थी जिसे 
करों में छूट प्राप्त करते रहने के लिए अपनाना जरूरी था । वन न्यासों 
को नमः शम : पौर अबाध रूप से इस मई निवेश -पद्धति को अपनाने की 
प्रविधा प्रदान करने के उद्देश्य से और कानून में यह व्यवस्था की गई थी 


कि नई पद्धति को 1 अप्रैल 1978 से पहले अपनाया जा सकता है । 
बाद में यह तारीख 1 अप्रैल , 1981 तक बढ़ा दी गई । इस प्रकार इन 
न्यामों को नई नीति के अनुमार अपने आप को डालने के लिए पर्याप्त 
ममय दिया गया था । मैं उनको बना देना चाहता हूं कि यह समय-सीमा 
प्रागे नहीं बढ़ाई जाएगी । 
___ 73 हमारे कर संबंधी कानूनों का उद्देश्य हमेशा जीवन बीमा , भविष्य 
निधियों और अन्य ऐसे ही साधनों के जरिये दीर्घकालिक बचतों को बढ़ावा 
देना रहा है । दुर्भाग्य में पिछले वर्ष बनतों को प्रोत्माहन देने वाले उप 
बन्धों को प्रभावोत्पादकना बहुत कठिन हो गई जब बचन के लिए 
विए जाने वाले प्रोपाहनों में एक साथ भारी कमी कर दी गई थी । 
मम्मानिस मदम्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं इन बचत संबंधी 
प्रोत्साहनों को 1979 के बजट से पहले के स्तरों पर फिर ला देने का 
प्रस्ताव करता हूं । इस प्रकार करवाना प्रहक बचतों के पहले पांच हजार 
रुपयों पर 100 प्रतिशत कटौती , अगले 5 हजार रुपत्रों पर 50 प्रतिमन कटौती 
और शेष राशि पर 40 प्रतिगत कटौती के हकदार होंगे । । 

74. गृहस्थी के क्षेत्र में बचन को बढ़ावा देने के एक और उपाय के 
रूप में मैं प्राय -कर दातामों को एक विकल्प देने का प्रस्ताव करता हूं 
जिमके अंतर्गत वे अपने अनिवार्य निर खानों में जमा प्रपनी धनगशियों 
को देय तारीखों के बाद भी जमा र मकेंगे । इसके लिए उन्हें उन जमा 
राशियों पर लगने वाली मौजूदा दरों पर ब्याज मिना रहेगा । इसके 
अलावा , मैं यह भी प्रस्नाय करता हूं कि माधना -बान भविष्य निधियों 
में जमा की शेष राशियों पर ब्याज के संमंध में दो जाने वालो कर - छूट 
को उदार बना दिया जाए । इस समय ऐपो धन राशियों पर उत्पन्न 
म्याज की रकम पर वहां तक माय -कर नहीं लगता जहां तक कि वह रकम 
कर्मचारी को बेतन प्राय के एक तिहाई भाग मे ज्यावा मही होती । मैं 
इम अधिकतम मीमा को हटा देने का प्रस्ताव करता हूं । 

75. उद्योग में नए पूंजी-निवेश को बढ़ावा देना मावश्यक है । साब 
ही यह भी देखना होगा कि राजकोषीय प्रणाली से पूंजो-जधान तकनीकों 
के पक्ष में अनुचिन झुकाव न हो जाए । इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में 
रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि नए प्रौद्योगिक उपक्रमों, जहाजों और 
होटलों के मंबंध में आगे भी कर- अवकाश रहे, मगर कुछ संशोधित रूप 
में । मेरे प्रस्ताव के अंतर्गन नए औद्योगिक उपक्रमों , जहाजों या अनुमोदित 
होटलों के मंबंध में कर- प्रबकाश इन स्रोतों से हुई पाय को एक विनिर्दिष्ट 
प्रतिशनता के मंदर्भ में ही उपनग्ध होगा । कंपनियो के मामले में इन 
स्रोतों से हा लाभी का 25 प्रतिशत भाग मान वर्ष तक कर-मुक्त 
रहेगा । निगम -भिन्न करदाताओं के मामले में कर-मक्त लामों की प्रतिगमता 
20 प्रतिणन होगी । महकारी समितियों के माम ने में कर-प्रकाश 10 वर्ष 
की अवधि के लिए उपलब्ध होगा, जब कि कारखानापों को अन्य श्रेणियों 
के मामले में यह अवकाश मान वर्ष तक रहेगा । यह रियायन उन सभो 
लषु औधोगिक उपक्रमो के मामले में उपलब्ध होगी जो 31 मार्च, 1981 
के माद लेकिन 1 भत्रैल , 1985 से पहले , यानी नई पंचवर्षीय प्रायोजना 
को अवधि के प्रत नक उत्पादन शुरू कर देंगे । अन्य औद्योगिक उपक्रमों 
के लिए रियायत तभी लागू होगी यदि वे प्राय-कर अधिनियम की ग्यारहवीं 
अनुसूचो में मूचोजड वस्त्रों या चोजी का उत्पादन नहीं करते होंगें । 
यह रियायत उन अनुमोदित होटलों के मामले में भी उपनग्ध होगी जो 
उक्त अवधि में अपना काम करना शुरू कर देंगे और उन जहाजों को भी 
जो उस अवधि में अजित किए जाएंगे । । 

76. खामतीर मे अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को 
कमी को देखते हुए नए निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है । नए निवेश 
के लिए विशेष प्रेरणा देने के लिए मैं नई प्रायोजना अवधि में लगाई गई 
मशीनरी या मंयंत्र पर उसकी स्थापना के वर्ष में एक अतिरिका मूल्याहास 
को अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं जिम को राणि सामान्य मूल्य हास के 50 
प्रतिशत के बराबर होगी । प्रस्तावित अतिरिक्त मूल्यह्याम जहाजों, वायुयानों , 
महक परिवहन वाहनों , कार्यालय मा धितों (एलायस ) या मशीनरी अथवा 
मयंत्र पर , जो कार्यालय परिसर मथवा मिनाम म्पाम में भगे होंगे , उपलब्ध 
नहीं होगा । 
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77. यज्ञानिक समुदाय में निगणा की भावना बहुत ज्यादा फैली हुई इन प्रतिबंधी ने ग्राम तौर में नप और मध्यम कारयार को नकमान 
है .. . यह मरकार भली भांति जानती है कि हमारे वैज्ञानिक और पहुंचाया है । इसलिए मै इन प्रतिबंधों को हटा देने का प्रस्ताव करता है । 
प्रौद्योगिकीविद् भारत के प्राधिक कायाकल्प में कितना अधिक योगदान 
दे सकते हैं । मरकार अनुसंधान नथा विकास संबंधी कार्यकलापों को 

83. इस समय, मुर्गीपालन और डेरी व्यवसाय नथा पशुपालन में 
बम पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए भी कृतसंकल्प है । इसलिए मैं कि 

होने वाली प्राय , नसके 33 प्रतिशत या दम हजार रुपए में में जो भी 
आन्तरिक अनुसंधान और विकारा मुविधा में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान यादा हो वहां तक पायकर से मुक्त है । मैं सोचता है कि अब समय 
पर हुए वास्तविक व्यय के 125 प्रतिशत के बगबर आनुपानिक कटौती आ गया है कि अब इन स्रोतों में प्राय प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी राष्ट्रीय 
की अनुमति देने का प्रस्ताव करता है जहा यह व्यय एक ऐसे कार्यक्रम खजाने में कुछ ज्यादा अंशदान दें । इसलिए मैं इस प्रकार की प्राय के 
पर किया गया हो जो भारत की मामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक संबंध में की आने वाली कटौती को ऐसी पाय के एक -तिहाई भाग अथवा 
जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया पंद्रह हजार रुपए में में जो भी कम हो उम तक मीमित करने का प्रस्ताव 
गया हो । इसके अलावा, मैं अनुमोदित प्रयोगशालाओं में प्रायोजित कार्य करता है । 
क्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय पर प्रानुपातिक 
कटौती से संबंधित मौजूदा उपबंध के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं 

84 , इस समय , धन -कर लगाने के प्रयोजनों के लिये कृषि संपति 
नाकि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की प्रातरिक अनुसंधान और विकास को कराधेय धन में शामिल किया जाता है । उम ममय जब कि कृषि 
सुविधाओं में किए गए इसी प्रकार के व्यय को भी उम उपबंध में शामिल मंपत्ति को कर की परिधि में लाया गया था । यह प्राशा की गई थी कि 
किया जा सके । मुझे कोई संदेह नहीं फि सम्मानित गवस्य इन रियायतों यह कृपक समुदाय के समुद्र वर्ग मे साधन जुटाने का एक गशक्त माध्यम 
का म्यागत करेगे । 

होगी । परन्तु पिछले दम मालों में हमें जो अनुभव हया है वह बहुत ही 
78. इस ममय आयकरदातामों को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने निराशाजनक है । कृषि सम्पत्ति पर वमूल किए आने वाले धन-कर की 
खुद के कथनों या अनुमानों के आधार पर अग्रिम कर देना पड़ना है । गशि प्रतिवर्ष प्राय एक करोड़ रुपए मे कम रही है । कृषि भूमि के महा 
महा यह संभावना हो कि अनुमानित अग्रिम कर की राशि , वर्तमान 

फन ने कई कठिनाइयां पैदा कर दी हैं जिनके कारण परेशान किए जाने 
प्राय पर लगने वाले कर से, अनुमान के 33 प्रतिशत से अधिक मात्रा 

की शिकायतें अटुन पाई है । चूंकि यह कर अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति 
में कम होगी यहां करदाताओं को अपने अनुमानों में वृद्धि कर देनी पड़ती में पूरी तरह असफल रहा है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता है कि कृषि 
है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनियों के मामले में छम अन्त ( मार्जिन ) संपत्ति पर धन- कर लगाना बंद कर दिया जाए, किन्तु चाय, काफी , रबड़ 
को 33 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया जाए । अन्य कर 

और इलायची के बागानों के मालिकों के मामले में यह पूर्ववत् लाग 
दामानों के लिए कोई परिवर्मन नहीं होगा । इस परिवर्तन से हम अग्रिम रहेगा । मुझे विश्वास है कि इस कदम का हमारे किमान भाइयों द्वारा 
कर के मप में देय कर का अधिक बा हिम्मा वसूल बार मकेंगे और हम व्यापक प में स्वागत किया जाएगा । 
प्रकार इसका 1980 - 81 में मरकार की अर्थोपाय स्थिति पर मनकल 
प्रभाव पड़ेगा । 

___ 85. मैं प्राय-कर अधिनियम में कुछ संशोधन करना चाहता हूँ 
79. कारबार और उद्योग -धंधों में अंधे और विकलांग व्यक्तियों के 

जिनका उद्देश्य ऐसे कुछ न्यायालयिक निर्णयों को प्रभावहीन करना है 
रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियोजकों 

जिनके कारण करवातानों को अनसामा लाभ मिल गया है । वित्त विधेयक 
द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिए गए वेतन के 1 के बराबर प्रानुपातिक 

में प्रत्यक्ष करों में संशोधन के लिए और भी कुछ प्रस्ताव है जिनका 
कटौती की व्यवस्था की जाए जहां यह बेतन एक वर्ग में बीस हजार रूपए 

अधिक महत्व नहीं है । उनको स्पष्ट करने में मैं मवन का बहुमूल्य ममय 
में ज्यादा न हो । इसके अलावा में यह भी प्रस्ताव करता ह कि अन्धे 

नहीं लेना चाहंगा । 
और विकलांग व्यक्तियों को कराधेय प्राय का हिसाब लगाने में इस समय 

86. प्रत्यक्ष करों के संबंध में दरें घटाने और अन्य रियायतें देने से 
जो पांच हजार रुपए की कटौती की सुविधा उपलब्ध है इसे बना कर दम 

साधारणतया राजस्व में कमी होनी चाहिए । किन्तु मेग विचार है कि दरें 
हजार रुपए कर दिया आए । 

घटा देने से कर संबंधी कानूनों के पालन में बहुत ज्यादा सुधार होगा । 
80, कम समय , येनन प्राय का हिसाब लगाते हुए, पेंशन भोगियों के 

कर- परिवर्जन की तरकीबों को निष्फल करने के लिए वैधानिक संशोधन 
मामले में , मानक कटौती उपलब्ध नहीं है । पेंगन- भोगियों को , जो कि 

कर देने से और अग्रिम कर के उपबन्धों में परिवर्तन कर देने से अधिक 
कीमतों की वृद्धि के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों में से 

राजम्ब प्राप्त होना चाहिए । पाय-कर और धन-कर संबंधी सभी प्रस्तावों 
है , कुछ राहत देने के लिा मैं उन्हें भी मानक कटौती का लाभ देना 

के समन प्रभाव को मोटे तौर पर माकने पर मुझे तो ऐसा लगता है 
चाहना । 

कि गजम्ब की कोई हानि नहीं होगी । किन्तु मैं यह मानता हूं कि पाप 
____ 81. अन्तर्राष्ट्रीय खेल - कूद प्रतियोगितामों में भाग लेने के लिए कर के अंतर्गन केंद्र और राज्यों के परस्पर हिस्सों में कुछ समायोजन करने 
अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए में उनकी विदेश में उपाजित की प्रावश्यकता हो मकती है । ये समायोजन वर्ष के दौरान कर -मंग्रह की 
धनगशि के 25 प्रतिशत भाग के बराबर कटौती की अनुमति देने का प्रवृत्तियों को देखते हुए किए जाएंगे । 
प्रस्ताय करता हूं , यदि यह धनराणि भारत में विदेणी मुद्रा में लाई जाए । 

87. उधार देने की दरों में ऊपर की ओर समायोजन करने से 
यह उपबंध चाल निर्धारण वर्ष और उसमे बाद के वर्षों के संबंध में लागू 

अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव कम हो जाने चाहिएं । अत: मैं प्रस्ताव 
होगा में यह भी प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा और भविष्य निधियों प्राधि 

करता है कि 30 जून , 1980 के बाद अनुसूचिन वाणिज्यिक बैकों द्वारा 
के जरिये खिलारियों द्वारा की गई बचतों के संबंध में ऊंची दर से कटौती 

उपाजिन व्याज के सबंध में ब्याज-कर फिर से लाग कर दिया जाए । 
की अनुमति होनी चाहिए, जैसी कि इम ममय लेखकों, नाटककारों , कला 

एम कर के व्याप्ति- क्षेत्र को भी बताया जा रहा है ताकि उसमें बड़ी-बड़ी 
कागें, संगोमशों और अभिनेतामों के मामले में उपलब्ध है । इस प्रकार 

अखिल भारतीय प्रौद्योगिक वित्त संस्थानों अर्थात् भारतीय औद्योगिक 
खिलाड़ी लोग जीवन बीमा और भविष्य निधियों में किए गए अंशदामों के 

विकास बैंक , भारतीय औद्योगिक ऋण पौर निवेश निगम , भारतीय प्रौद्यो 
लिए अपनी व्यावमायिक प्राय के 40 प्रतिशत तक और अपनी बाकी प्राय 

गिक विन निगम और भारतीय प्रौद्योगिक पुनविस निगम द्वारा प्राप्त 
के 30 प्रतिणन सक , और कुल मिलाकर अधिक से अधिक 50, 000 पाए 

म्याज की राशियों को भी शामिल किया जा सके । यह कर पहले की तरह 
तक की कटौती के हकदार होंगे । 

ब्याज की प्रभार्य गशि पर 7 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा । इस 
82. 1978 में , विज्ञापन , प्रचार और बिक्री संबर्धन पर किए गए उपाय से एक पूरे वर्ष मे 217 करोड़ रुपए और 1980- 81 में लगभग 
व्यय की कटौती -योग्य गशि के बारे में कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे । 108. 5 करोष्ट मपाए की प्राप्ति होगी । 
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६६. लपसरी होटलो मे नावाग योर मनोरजन ए . मनायो कि 

मेगा घर में यं गायनिक माद नगरे सानिन . रत्पादों के 
जाने वाले व्ययों को रोकने के उद्देण्य में , मैं एक नया कर लगाने के माथ समान म्पर पर आ जाएंगे जिन पर सामान्य म्प में इस समय 
लिए चालू मात्र में ही एक विधेयक पेश करना चाहता ह , यह कर जन 15 प्रमिशन मूल्यानमार की दर में उत्पाद-गुल्क लगना है । मंण्यिाप्ट 
होटलों की मकल प्राप्तियों पर 15 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा रखड़ पर हम समय 5 प्रतिशत मूल्यानुगार की बहुत नीची दर मे शुल्क 
जिनमें एक एकल कमरे का म्यूनतम किराया 75 रुपए प्रतिदिन है । यह लगता है । राजस्व के उपाय के मप में मै मलिष्ट बस पर लगने वाले 
नया कर 1 मिनम्बर , 1980 में नाग करने का प्रभाव है । इम उपाय गुम्पाव- शुल्क को 5 प्रतिशत में बनाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुमार करने 
में एक पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपए और 19811- 81 में कोई 5 करोड का प्रस्ताव राखता है । इसी प्रकार विनिर्दिष्ट तेजाबों पर लगने वाले 
रुपाए का राजस्व प्राप्त होगा । 

उत्पाद शुल्क की दरों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मुल्यानमार, 

किया जा रहा है । इन उपायों में एक पूरे वर्ष में 18 . 93 करोड़ रुपए 
___ 80. अब मैं अप्रत्यक्ष कर मंअंधी अपने प्रस्तावों पर आता हूँ । 

का अतिरिक्त गजम्प प्राप्त होगा । 
अपने प्रस्ताव तैयार करते हुए मैंने निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा है । 
जहाँ तक अतिरिक्त साधन जुटाना अनिवार्य है, वहां मक यह काम 

93. गमस्थ प्राप्त करने की दष्टि में ही मैं यह प्रम्साय करता है 
इम प्रकार किया जाए कि किसी भी वस्तु पर बोम बहुत ज्यादा न ब । 

कि शीरे पर कम भमय केन्द्रीय उत्पाव- गल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत 
इम धारणा के अनुमार , हमारे लघु उद्योग क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन लिया 

सो ४ प्रतिशत के हिमाब मे शुल्क लगता है उसकी बजाय केन्द्रीय उत्पाद 
जाना चाहिए । रोजगार और निर्यात की प्रचुर क्षमता रखने वाले उद्योगों 

शुल्क टैरिफ में ही एक अलग मद के अन्तर्गत 30 रुपए प्रति मेट्रिक टम 
को शुल्क ढांचे में समुचित फेर-अवल करके , प्रोत्माप्तन दिया जाना चाहिए । 

के हिमाब मे मावानुमार शुल्क लगाया जाए । लेकिन यह शुल्क वैक्यूम 
आम उपभोग की कुछ वस्तुप्रो पर में शुल्कों का बोझ कम कर दिया 

पैन वाली चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर ही लगाया जाने का प्रस्ताव 
जाना चाहिए या बिल्कुल ही हटा दिया जाना चाहिए । 

है । खाण्डसारी के कारखाने में उत्पादित शीग जो खाने के काम भी पालन 
90. शुरु मे ही मै सम्मानित मवम्यों को यह बताकर निश्चित 

है , शुल्क - मुक्त रखा जाएगा । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप एक वर्ष में 1 24 
कर देना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव बहुत संतुलित है । आम तौर पर यह 

करो कपए की गजम्ब प्राप्ति होने का अनुमान है । 
किया जाता रहा है कि कुछ चुभी हुई मदों पर नए शुल्क लगाए जाते हैं 

94. अब मैं उन प्रस्तावों की पोर आता है जो देशी उद्योग के कनि 
या दुगने शुम्कों की दरों में वृद्धि कर दी जाती है । मगर मैंने इम नरमीव 
से बचने की कोशिश की है । 

पय क्षेत्रों को पहले से अधिक मात्रा में संरक्षण देने के लिए तैयार किए 

गए हैं । पहला प्रस्ताव आडियोफ्रीक्वेन्सी ऐम्मीफायरों के संबंध में है ; 
91. एम वर्ष मैंने अतिरिक्त कराधान के भार को भिन्न-भिन्न प्रकार 

याष्ठ मद लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखी गई है । हम मद के पायानों के 
की बात श्यादा वस्तुमों पर इसका हलका फैलाने की कोशिश की है और 

प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए मैं आयातों पर लगने वाले सीमा शुल्क 
यह भी ध्यान रखा है कि प्राम उपभोग की वस्तुओं पर इसका असर न 

को 75 प्रतिशत में बढ़ाकर 120 प्रतिशत मुन्यानमार करना चाहता हूं । 
परे । मैं इस उद्देश्य को विशेष उत्पाद शुल्क के माध्यम से प्राप्त करना 

मेरा दूसरा प्रस्ताव प्रायामित कोरी रंगीन पाजिटिव मिनेमा फिल्मों के 
चाहता हूं जो प्रम भी उत्पाद शुल्क योग्य मभी वस्तुभों पर आधारिक 

बारे में हैं जिनके संबंध में प्राधारिक सीमा शुल्क को 50 पैसे से बढ़ाकर 
उत्पाव- शुल्क के 1/ 20 की दर मे लगता है, लेकिन बहुत सी चीजो को 

1 रुपया प्रति लीनियर मीटर कर देने का प्रस्ताव है ताकि हमारे सरकारी 
इससे मुक्त रखा गया है । मेरे प्रस्ताव के अनुसार, विशेष उत्पाद शुल्क 

क्षेव का एमी फिल्में बनाने का कारखाना पायातिन फिल्मों के मुकाबले 
उन मदों पर लगाया जाएगा जो इस समय इममे मुक्त हैं और इसकी दर 

में ठहर सके । देशी कम्प्यूटर उद्योग को संरक्षण देने के उद्देश्य में मैं 
साग आधारिक उत्पाद शुल्क की प्रभावी बरों के 1/ 20 भाग के बराबर 

यह भी प्रस्ताव करता हूं कि प्रायानित कम्प्यूटरों पर लगने वाले प्रति 
होगी । तथापि कुछ चीजें प्रागे भी पूरी जगह शुन्क मुक्त रहेंगी । इस प्रकार 

मंतुलनकारी शुल्क को 10 प्रतिशत से बढाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार 
मोटर स्पिरिट , जिसमें नेप्या , मिट्टी का तेल , उच्च गति डीमन नेल , 

कर दिया जाए । इन उपायों में एक पूरे वर्ष में लगभग 1 , 83 करोड़ 
हसका डीजल नेल और द्रविन पैट्रोलियम गैम शामिल हैं , तथा कोयले 

रुपए का प्रसिरियन गमस्य प्राप्त होने की उम्मीद है । 
पौर बिजली पर विशेष उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा । इसके अलावा, दिया 
मलाई, बनस्पति मौर टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत पाने वाली वस्तुओं पर 

95. अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मेग राजम्य सम्बन्धी केवल एक 
भी विशेष उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा । जहां प्रभावी प्राधारिक 

प्रस्ताव पीर है । हमका सम्बन्ध यात्रियों के सामान से हैं । जैसा कि 
शल्क के 1/ 20 की दर मे पहले ही विशेष उत्पाद शुल्क लग रहा होगा 

सम्मानित मदम्य जाना है, 1978 में यात्रियों के मामान पर दी जाने 
उनके संबंध में मैं दर को बढ़ाकर प्रभावी प्राधारिक शुल्क का 1/10 

वाली छूटों को काफी उदार बना दिया गया था और थो ? समय के 
करने का प्रस्ताव करता हूं । लेकिन यह वृद्धि भट्टी के तेल , एस्फाल्ट , 

लिए विदेण यात्रा पर जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए मामाम्य 
बिटुमिन और कोलतार, अन्यथा प्रविनिर्दिष्ट पैट्रोलियम उत्पाद और 

रूप से ये छूटें उदार बना दी गई थी जिसके परिणामस्वम् उन्हें 1, 000 
भस्मीभूत पेट्रोलियम कोम पर लागू नहीं होगी । चीनी और मंसाधित 

म्पए तक के मूल्य के सामान को बिना शुल्क दिए और 2000 रुपए, तक 
वनस्पति निर्गन्ध तेलों पर भी बढ़ी ई दर मे शुल्क नहीं लगेगा । इस 

के मूल्य की वस्तुओं को शुल्क अदा करके लाने की अनुमति थी । इस 
ममय सिगरेटो पर विशेष उत्पाव- शुल्क बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अब 

उदारीकरण के बावजूद, कई यात्रियों द्वारा यानी-मामान की किस्म की 
उन पर प्राधारिफ उत्पाव- शुल्क के 1/ 10 के हिमाष मे विशेष उत्पाद शुल्क 

वस्तुओं का अनुमत सीमानों में कही अधिक मात्रा में बराबर पायात 
लगेगा । इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 197 . 71 करोड़ रुपा मा गजब 

किया जाता रहा । इसका मुख्य कारण यह है कि लोग विदेशी चीजों 
प्राप्त होगा । विशेष उत्पाद- गुल्क संबंधी प्रस्तावों के फलस्वरूप , प्रायातित 

के पीछे पागल से हो रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर 
बस्तुमों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के प मे, 16. 75 करोड़ रुपए की 

काफी मुनाफा होता है । अनुमत सीमानो मे अधिक ऐसे यात्री मामाम 
पौर प्राप्ति होगी । 

का प्रायात किए जाने की स्थिति में न्यायनिर्णयन की कार्रवाई प्रारम्भ 

करना जन्दारी हो जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे अम्म 
2. सोडा ऐश और कास्टिक सोड को लगातार कमी रहने के कारण राष्ट्रीय हवाई अड्मों पर यात्रियों की निकासी की गति धीमी हो जाती 
बाजार में इन पर बहुत ज्यावा प्रीमियम मिलता है । मैं इन उत्पादों पर है । मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दी प्रस्ताव 
लगने पाले उत्पाद - शुल्क को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत मूल्यानुसार रख रहा हू । पहला मो विश्व महाप से गमम्ब सम्बन्धी उपाय के रूप में 
बढ़ाकर बम प्रीमियम के कुछ हिस्से को बटोर लेना चाहता हूं । मैं यह है, जिसके अनुसार नि. शुल्क मीमा से अधिक यानी-मामान की वस्तुओं 
भी प्रस्ताव करता हूं कि मार ( स्टार्च ) पर लगने वाले उत्पाद - शुल्म की पर शुल्क की दर 120 प्रतिशत मूल्यानमार मे बढ़ाकर 150 प्रतिशत मूल्या 
वर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मुल्यानमार कर दिया जाए । नुसार की जा रही है । यह उपाय तत्काल लागू हो जाएगा और 
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इंगस पूरे वर्ष में 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्राप्ति होगी । दूमरे है । मैं चाहता हूं कि बड़े निर्माता की तुलना में उनकी प्रतियोगितात्मक 
उपाय मे , जो शीघ्र ही लागू किया जाएगा, अनुमत सीमानों से अधिया स्थिति में और सुधार हो और इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था का उद्यम 
आयात किए गए यानी- मामान पर 320 प्रतिशन की समान दर पर विषयक प्राधार और व्यापक हो । यही एक मात्र ऐसा उपाय है जिससे हम 
शुल्क लगाया जाएगा, अर्थात् यह शुल्क , निःशुल्क अथवा 150 प्रनिशन आधिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोक सकते हैं । उत्पाद शुल्क योग्य 
का शुल्क देकर लाए जा मकने वाले यात्री-सामान से अधिक मामान के 

70 वस्तुणों के निर्माताओं पर लागू होने वाली शुल्क संयबी रियायतों की 
प्रायात पर लगाया जाएगा । फिलहाल ऐसी वस्तुओं का लाया जाना एक योजना पहले से ही मौजूद है जिसके अन्तर्गत एक वर्ष में 5 लाख रुपए 
बिना लाइसेम का प्रायान माना जाता है और इसलिए उन्हें जब्त किया तक के मूल्य की निकामियों को श स्क से छूट दी गई है । मैं अब इस 
मा सकता है, अथवा उन पर जुर्माना या दण्ड लगाया जा सकना है रियायत को दो पहलों में उदार बनाने का प्रस्ताव करता है । पहला 
नाकि इन वस्तुओं को बेचने पर ओ मुनाफा होता हो उसे शून्य कर दिया पहल तो यह है कि मैं इस योजना के अंतर्गत वस्सुना के दो और समूहों 
जाए । शुल्क की दर बनाने का उरोश्य यह है कि न्यायनिर्णयन की लंबा 

को शामिल करना चाहता हूं । ये हैं : ग्मायन अर्थात् सोडियम माइक्रोमैट , 
गमय लेने वाली प्रक्रिया से गजग्ना न पर और टन जुर्मामों और दो 

कलाचिग पासहर , केल्शियम कार्याइए तथा कृत्रिम व सिंथेटिक रेमिन और 
के स्थान पर इस व्यवस्था को लाग कर दिया जाए । लेकिन ऐसी वस्तुओं 

प्लास्टिक सामग्री । इसके अलावा कागज और कागम के गत्ते मे सम्बद्ध 
के मगध में जो स्पष्टत. व्यापारिक किस्म की होगी अब भी दण्डात्मक 

क्षेत्र को और व्यापक मनाया जा रहा है । लेकिन दूसरी ओर अधिक महत्व 
कार्रवाई की जा सकेगी । 

पूर्ण रियायत, जिसे मैं देना चाहता हूं यह है कि इस योजना के अन्तर्गत 
98. मेरे कुछ और भी प्रस्ताव , गो अनिवार्यतः करों को युक्मि 

प्राने वाली सभी वस्तुपों के बारे में 5 लाख रुपए और 15 लाख रूपए के 

बीच की निकासियों पर हम ममय जो मामान्य उत्पाद शुल्क की दर लगती 
मगत बनाने के उपायों के रूप में हैं । पहला वातित जल ( एयरटिए 
वाटर ) के संबंध में है । प्रस्ताब है कि सरलीकरण के उपय से , उत्पाद 

है उसके मुकाबले केवल उसकी तीन - चौथाई पर लागू होगी । इस उपाय से 
शुल्क के प्रयोजन में कैफीन वाले और बिना कफीन के वासित जल के 

बड़ी संख्या में छोटे निर्मातामों को लाभ पहुंचेगा । इसके परिणामस्वरूप 

पूरे वर्ष में राजस्व की लगभग 6 . 50 करोड़ रुपए की हानि होगी । 
वर्तमान भेद को समाप्त कर दिया आए और इसके ममाए सभी प्रकार 
के सुवासित वातित जल पर 40 प्रतिशत मूल्यानमार की ममान दर म 
पाल्फ लगा दिया जाए । इस प्रस्ताव फा गजम्प प्रभाव नगण्य होगा । 

101. छिले वर्ष के बजट में एक ऐमा परिवर्तन किया गया था 

जिमका केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ की अवशिष्ट मद 68 के अन्तर्गत 
97. मैने 1979 के बजट में , दियासलाई उद्योग पर लाग उत्पाद 

भाने वाली वस्तुप्रा के बहुमंश्यक लघु निर्मातानों पर प्रभाव पड़ता था । 
एल्को के लांचे में किए गार परिवर्तनों से उत्पन्न ममस्यानो पर काफी 

मम्मानित सदस्यों को याद होगा कि नि : शुल्क निकामियों की मात्रा 30 
विचार किया है । यद्यपि कुटीर उद्योग क्षेत्र को दिए गए लाभों को बराबर लाख रुपए से घटाकर 15 लाख रुपए कर दी गई थी । मैंने इस परिवर्तन 
बनाए रमने की स्पष्ट पावण्यकता है, लेकिन हम का अर्थ यह नहीं कि 

का तब भी विरोध किया था । ऐसे छोटे निर्मातामों को पेश पाने वाली 
प्रयंत्रीकृत मध्यवर्ती क्षेत्र को कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में घुमगट करने दी जाए कठिनाइयों को दूर रखने के उपाय के रूप में में 30 लाख रुपए वार्षिक 
हम बात की मुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि शुल्क की नीची दर नक की निकासियो को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता है । 
का लाभ केवल कुटीर उद्योग क्षेत्र के अमली एकको को ही प्राप्त हो , चूमने शम्मों में , केन्द्रीय उत्पाद- गुम्क टेरिफ की मद 68 के अन्तर्गत पाने वाली 
मेरा यह प्रस्ताव है कि दियासलाइयों पर शुल्क की रियायन को अन वस्तुओं के छोटे निर्माता जिनके मंया पौर मशीनों पर 10 लाख रुपए से अधिक 
मोदित लेबलो वाली और खादी ग्रामोद्योग आयोग , राज्यों के अभिकरणों पूजी न लगी हो , एक विसीय वर्ष में 30 लाख रुपए तक के माल की 
तथा पंजीकृत महकारी समितियों को बेची गई या उनके माध्यम में बी पहली निकासी पर शुल्क से पूरी छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे , पणते कि 
जाने वाली दियामलाइ यो तक मीमित कर दिया जाए । इसके साथ- माथ , उममे पिछले वर्ष उनकी निकासियों का मूल्य 30 लाख रुपए से अधिक 
मुझे कुटीर क्षेत्र के मबंध में शुल्फ की रियायती दर पर दियामलायो न हो । चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए पूरी छूट का पान निकासियों 
की निकासियों की मौजूदा सीमानों का कोई औचित्य प्रनीत नहीं होता । की मात्रा तदनुरूप कम करके निर्धारित की जाएगी । हम रियायत मे पूरे 
अतः मैं कुटीर क्षेत्र के एककोंडाग किा गए उत्पादन पर लगी मौजूदा वर्ष में 2 . 4 करोष्ट्र झपए की हानि होने की संभावना है । 
मीमानों को ममाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं । मुझे विश्वास है कि इन 
मिले जुले उपायों के कुटार क्षेत्र के दियासलाई उद्योग का तेजी में विकास 

102. देश में कागज पोर संबल उत्पादों की कमी है और इस क्षेत्र 
होगा । 

में तत्काल कोई नई पूंजी नहीं लगाई जा रही है । उत्पादन की कमी को 

पूरा करने के लिए छोटे एकक बहुत कुछ कर सकते है । प्राः इन्हें प्रोत्साहन 
98. बीड़ी उद्योग के उन निर्माताओं द्वारा किये जाने वाले कदाचार की देने के लिए मैं उन छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित कागज और कागज के 
शिकायतें मिली है जो बिना बाण्ड की बीड़ी में क्षेत्र पर लाग घट की उदार सीमा गत्तै पर लागू मौजूदा 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर के स्थान पर 20 
का , जो हम समय 60 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष है, नाजायज फायदा प्रगित मूल्यानुमार की रियायती दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूं 
उठा रहे है । इस कदाचार की संभावनामा का कम करने के उद्देश्य से जिन कारखानों की पिछले वित्तीय वर्ष की निकासियों की मात्रा 300 
मेग यह प्रस्ताप है कि छट की सीमा को कम करके बिना ब्राण्मु की मैट्रिक टन कागज और कागज के गले में अधिक न हो । इम रियायत मे 
30 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष कर दिया जाए । इमसे अब भी ये पूरे वर्ष में एक करोड़ रुपए से कुछ कम की हानि होगी । 
निर्माता उत्पाद- शल्क के जाल से बाहर रह जाएंगे जो वास्तव में छोटे है ___ 103 इलेक्ट्रानिकी उद्योग में रोजगार और निर्यात को काफी सभाषनाएं 
और अपना धंधा वद करन है । इसका उद्देश्य कोई राजन्य उगाहना नहीं है । हैं । हमारे पास पाषण्यक कौशल और विशेषता मौजूद है और उचित 

राजकोषीय प्रोत्माहनों के जरिए इलेक्ट्रानिको उद्योग का विकास करने के 
99. वित्त विधेयक के कुछ उपबन्धों का उद्देशय कतिपय केन्द्रीय उत्पाद - प्रयोजन से इनका बड़े पैमाने पर लाभ उठाया जाना चाहिए । यह एक 
शुल्क टैरिफ की मदा को युक्तिमंगन बनाना या उनकी स्पष्ट परिभाषा करना ऐसा क्षन्न है जिसमें लघुनिर्माता के लिए आगे बढ़ने की बड़ी गूंजाइश है । 
है , ताकि उन मंदेहों या कठिनाइयों को दूर किया जा सके जो हमारे ध्यान 

अनः इम उद्योग के लिए मैं शुरुको में कुछ रियायता का प्रस्ताव करता हूँ । 
में आई है । इन उपायों का व्यौरा बजट -पत्रों में देखा जा मकना है । 

पूंजीगत मानों और उपकरणों जमी विनिर्दिष्ट मवों पर, जिनकी इलेक्ट्रानिको 

उद्योग को प्राथण्यकता होती है और जिनका देश में उत्पावन नहीं होता , 
100. पायी अप्रत्यक्ष करों में दो ने बानी रियायता की पार मीमा शुल्क में कटौती कर दी जाएगी । ऐमी मा पर मीमा शुल्क की 
माता हूं । हमारी अर्थव्यवस्था में छोटे निर्माता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण वर्तमान दर ( जो कुछ मामलों में 89 प्रतिशम मूल्यानुसार तक ऊपी है ) 
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घटाकर कुल 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दी जाएगी । इसी प्रकार , 

पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव कस्ता हूं । साथ ही मैं ऐसे सिलिण्डरी 
मैं यह प्रभाव करता हूं कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए प्रावश्यक विनि पर लगने वाले वर्तमान 15 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क को घटाकर 
विष्ट कच्चे माल और संघटकों पर लगने वाले मीमा गुम्क की दरो के 

६ प्रतिशत मूल्यानुमार तफ करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिन पर मद 
वर्तमान स्तर को ( जो कुछ मामलों में 200 प्रतिशत मुल्यानमार में भी 68 के अन्तर्गत उत्प, व- शुल्क लगता है । इन दोनों उपायों से कुल मिलाकर 
ऊंचा है ) घटाकर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया आग और प्रतिसंतुलन 

पूरे वर्ष में 1 . 89 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है । 
कारी- शुल्क भी लगता रहे जहां मद 68 के अन्तर्गत उत्पाद- गुल्क लगता 
है । इन रियायतों से राजकोष को पूरे वर्ष में 4 . 7 करोड़ रूपए को हानि 

110. मेरा एक मामान्य रूप में लागू होने वाला प्रस्ताव है भिमका 
होगी । 

उद्देश्य उन उत्पाद- एल्क -योग्य वस्तुओं के निर्माताओं को सुविधा प्रशन 

करना है जिनके निर्माण में ऐमी त काम में लाई जाती है जिन पर 
104. अन्य देणों के अनुभव में पता चलता है कि इलेक्ट्रानिकी की 

उत्पाद शुल्क लगता है । ऐसे मामलों में राहत पहुंचाने के लिए इस 
उपभोक्ता वस्तुणों के विकास से कुछ समय बाद इलेक्ट्रानिको की अन्य 

समय दो तरीके अपनाए जाते हैं । इनमें एक है जिसे 
प्रत्याधुनिक वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी मुविधा हो जाती है । टेलीविजन 

मुजरे का तरीका ( मेट पाफ प्रोसीजर ) कहा जाता है । 
संचार और शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है । इस विचार है कि अधिक से 

मग है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 56 क के अन्तर्गत प्रोफार्मा 
अधिक लोगों को इस माध्यम से लाभ हो , मैं मस्ते टी . थी . सेटों पर लगने 

फेडिट का तरीका । प्रोफार्मा ऋडिट के तरीके को प्राय. निर्मातामों के 
वाले उत्पाव -शुल्क को 15 प्रतिशत मूल्यानुमार मे घटाकर 10 प्रतिशत 

लिए अधिक लाभप्रद और कम करटकार माना जाता है । प्रहः मैं 
मूल्यानुसार और इसी प्रकार अन्य टी . वी . सेटों पर लगने वाले उत्पाद 

मजरे के तरीके के प्राधार पर दी जाने वाली वर्तमान रियायतों के स्थान 
शुल्क की 30 प्रतिशत मूल्यानुमार से घटाकर 25 प्रतिगम मूल्यानमार 

पर प्रोफार्मा क्रेडिट के मरीके के प्राधार पर एमी ही रियायते 
करने का प्रस्ताप करता है । इन रियायतों मे एक वर्ष में 1 . 5 करोड़ 

देने का प्रस्माय करता है । मुझे विश्वास है कि इग उपाय का उद्योग 
सपाए के राजस्व की हानि होगी । । 

द्वारा स्वागत किया जाएगा । 
__ 105. इसी प्रकार रेडियो भी शिक्षा और मनोरंजन का एक मगन 

111 . ममें सम्मानिन मवस्यों को यह याद दिलाते हए थोड़ा 
माध्यम है और इसका उपयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाता है । फष्ट हो रहा है कि पिछले वर्ष के बजट में ग्राम उपभोग की कई वस्तुमा 
सरकार का विचार है कि एक और दो बैर बाले रेडियो मेटो को खास पर काफी हद तक उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया था । मैं इस प्रवृति 
तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए । ऐसे सेटों को उन्नट देने का प्रस्ताव करता है । प्रत . 
पर लगने वाली लाइसेंस फीस बहुत चुभती रही है और इसमे 

तोम प्राण -रक्षक दवाओं को उत्पाद- गुल्म से बिल्कुल छूट 
ग्रामीण जनता द्वारा रेडियो सेट खरीदने के मार्ग में रुकावट भाती है । 

दे दी गयी है । इन दवाओं की सूची की ममय- समय पर ममीक्षा 
अतः मैं एक और दो बैंड वाले रेडियो सेटों तथा ट्रोसिस्टर सेटों पर से यह 

की जानी रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर इसमें और दवाएं 
नाइम फीस विस्कुल हटा देने का प्रस्ताव करता हूं । मुझे विश्वाम है. 

भी जोड़ी जा सके । 
कि इसका मर्वन स्वागत होगा । इस छूट से सरकार को लगभग 4 करोड़ 
रुपए की हानि होगी । 

कंट्रोल का कपड़ा समाज के कमजोर वर्गों के लिए होता है 
106. हमारा कम्प्यूटर उद्योग अन्य देशों की तुलना में अभी प्रारम्भिक 

और इसकी कीमत कम में कम होनी चाहिए । इस लिए 
प्रवस्था में ही है । देश में कम्प्यूटरों के उत्पादन को अतिरिक्त प्रोत्साहन 

मैं कंट्रोल के कपड़े को उत्पाद शुल्क से बिल्कुल मुमत कर देने 
देने के विचार से मैं देश में बने कम्प्यूटरों पर लगे उत्पाद-गुल्क को 5 

का प्रस्ताव करता है । 
प्रतिशत मूल्यानुसार से घटकर 20 प्रतिशत मूस्यानुगार, करने का प्रस्ताव 

मूनी और मूती-विस्कम होगिरी, जिसमें बनियानों जैसी म 
करता है । 

मानी है, अपेक्षाकृत कम मूल्य की होती है और होजिरी। की 
107. जहाज -निर्माण एक उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग है और वह 

इन मदों पर 8 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है । मैं इन्हें 
देश को मार्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता 

उत्पाद- शुल्क से पूरी तरह मकन कर देने का प्रस्ताव करता हूं । 
है । इस समय भारतीय जहाज-निर्माण उद्योग को विदेशी जहाज निर्माताओं 

---- माईकिल गरीब प्रादमी की मबारी है । इसलिए मैं 
से प्रतियोगिता करने में अधिकाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा 

माईकिलों और मद 68 के अन्तर्गत पाने वाले साईकिलों के 
है । अतः मैं जहाज बनाने वाले भारतीय कारखानों में बने समुद्रगामी जहाजों 

गुजों को उत्साद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । 
के लिए उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं । चामू वर्ष 

मिलाई की मशीन के बिना गृहिणी का काम मिलकुल नहीं 
में इस राहत के कारण लगभग 5 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी । । 

चल मकना और समाज के कमजोर वर्ग इन मशीनों से 
___ 108. सम्मानित मदस्य जानते हैं कि उद्योगों की पूंजीगत लागत को 

रोजी भी कमाते हैं । इन पर उत्पाद- गुल्ब से बिल्कुल छूट 
कम करने के उपाय के रूप में सरकार देशी दृष्टिकोण रहित कुछ चुनी 

दे दी जाएगी । 
हई मशीनों के संबंध में पायात- शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार तक 

प्रेशरकुकर में गृहिणी के रोजमरी के काम में मेहनत की काफी 
घटाने की पद्धति का अनुसरण करती रही है । इस प्रक्रिया को और आगे 

बचत होती है और साथ ही इससे इंधन भी अवता है । 
बढ़ाते हुए मैं इस वर्ष पूंजीगत मशीमों की बारह और मवों पर लगे पायात 

प्रैशरकुकरों पर इम ममय 15 प्रतिशत की दर से जो 
शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार तक घटाने का प्रस्ताव करता हूं । 

उत्पाद शुल्क लगता है में इसे कम कर के 10 प्रतिशत करने 
मशीनों की इन मवों में मुद्रा उद्योग में काम आने वाली हाई स्पीड लैटर 

का प्रस्ताव करता हूं । 
प्रेस , रोटरी और प्राफसेट रोटरी प्रिंटिग मशीनों , मोनो लाइनों टाइप कास्टिंग 
मशीनों आदि जैसी पांच मदं शामिल है । इन रियायतों से पूरे वर्ष में 

112. मैं राजमर्रा के काम प्राने वाली कई और वस्तुओं पर लगे 
1 . 84 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा । 

उत्याव- शुल्क में काफी कटौती करने का प्रस्ताव करता है । मन . 
__ 109 . हाई प्रेशर गैस सिलिण्डर की लागत गैस उद्योग की कुल पूंजी 

-- - नहाने के साबुन की मस्ती किस्मों पर उत्पाद शुल्क 10 
गत लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है । इस पूंजी परिव्यय का 

प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिणन कर दिया जाएगा ; 
कुछ हद तक कम करने की दृष्टि से मैं हाई प्रेगर गैस सिलिण्डरों के निर्माण 

- -- टूथ पेस्ट पर लगने वाला उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 
के लिए मामात की जाने वाली इसात की ट्यूबों को सीमा- णुल्क से 

10 प्रतिशत कर दिया जाएगा 
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- वैल्यूम और गैम वाले 60 वाट मक के बल्बों पर उत्पाव 

119. अब मैं अपने मम्मानित सहयोगी मंचार मंत्री की और में 
शुल्क 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा । कुछ शब्द कहना चाहगा । डाफ - तार विभाग के कर्मचारियों को मलंगाई 

भत्ते की अदायगी किए जाने और उनके लिए उत्पादकता में जुड़ा ओनस 
1 1 3 मझे विश्वास है कि इन काफी रियायतों का जिनसे गजकोष 

मंजूर किए जाने के परिणामस्वरूप विभाग का कार्यचालन व्यय काफी 
को पूरे वर्ष में लगभग 15 करोड़ रुपए की हानि होगी , 

बल गया है । इमलिए कुछ चुनी हुई सेवाओं की शुन्क दरों को बढ़ाना 
मंमद और जनता द्वारा स्वागत किया जाएगा । मैं यह 

जरूरी हो गया है । इन शुल्क दरों में संशोधन करने के प्रम्साव करने समय 
भी आशा करता हूँ कि उद्योग और व्यापारी वर्ग उपभोक्ता 

सरकार बडी मावधानी मे ऐमी सेवाओं की शुल्क -वरों में संशोधन करने से दूर 
के माथ उचित व्यवहार करेंगे और उत्पाद शुल्कः में की गई 

रही है, जिनका माधारणतया पाम आदमी द्वारा इस्तेमाल किया जाना 
इन कटौटियों का फायदा पागे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे । है । पोस्ट काई और अन्तर्देशीय पत्रों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं 
114. छमारी पार्टी के चुनाय धोषणापत्र में टैक्सियों को डीजल में की जाएगी लेकिन न्यून्तम खर पर पत्रों की शुल्क -वर 30 पैसे में बढ़ा 
चलाने के सम्बन्ध में प्रोत्माहत देने की बाम कही गई है । हम वायदे कर 35 पैसे की जा रही है । प्रत्येक 500 ग्राम के लिए पार्मल की 
को पूरा करने और टैक्सी मालिकों को अपनी टैक्मियों में हीजल दर 1 . 50 रुपये से बढ़ाकर 2 . 00 रुपए कर दी जाएगी । टेलीफोन 
इंजन लगवाने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयोजन में मैं पेट्रोल मे चलने कनेक्शन लगाने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने के प्रभार 
बाली रैक्मियों के इंजनों को डीजल में बदलने की सूरत में डीजल भी बढ़ाए जा रहे हैं । एक तिमाही में 5, 000 स्थानीय कालों 
इंजनों को उत्पाद शुल्क में पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ । 

में अधिक कालों पर, मौजूदा 40 पैसे प्रति काल की दर के बाप 50 

पैसे प्रति काल के हिसाब से प्रभार लिया जाएगा । बजट पत्रों के 
115. मेरे पूमरे प्रस्ताव का उद्देश्य माईकिल रिक्शाचालकों को 

माथ एक ज्ञापन परिचारित किया जा रहा है जिसमें प्रम्नावित गुल्क दरों 
राहत देना है । मोटर में चलने वाले रिमो पहले से ही उत्पाद- गुरुक में 

का विवरण दिया गया है । इस ज्ञापन को देखने से पता चलगा कि छाक 
मुक्त है । मोटर के बिना चलने वाले रिक्शों को मोटर 

और दूर मंबार की अधिकतर, संवानों के प्रभारों को घुमा तक भी नहीं 
में चलने वाले रिक्शों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने 

गया है । प्रभारों में ये परिवर्तन समद द्वारा बिन विधेयक पारित कर 
के उद्देश्य से में इस काम में पाने वाले अन्तर्वहन इंजनों को उत्पाद 

दिए जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली मारीन में लागू होंगे । 
शुल्फ में पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करना है । मुझे विश्वास है कि 

प्रम्नायिन शुल्क दर मंगोधनों में प्रति वर्ष 27 . 10 करोड़ रुपए के अति 
सम्मानित सदस्य मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे क्योंकि इससे निश्चय ही 

रिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है । वर्ष 1980- 81 में 
यह म्पष्ट हो आएगा कि हम शारीरिक श्रम को कम करने और सवारी 

लगभग 13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजम्ध का अनुमान लगाया गया 
के इस सस्ते माधन को बढ़ावा देने के लिए कितने उत्सुक हैं । 

है और डाक -नार विभाग का राजस्व अनुमान लगाने ममय हमे हिसाब 
11 . अप्रत्यक्ष करों की बात ममाप्त करने से पूर्व मुझे नीति सम्बन्धी में ले लिया गया है । 
एक प्रमुख धोषणा करनी है । पिछले वीस वर्षों से लोग प्रत्यक्ष करों की 

120, बजट में प्रस्तावित राहता को हिमाम में लेने के बाद , कुल 
भांति मोमा शल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शल्क के मामलों के निपटारे के 

मिलाकर कर-प्रस्तावों में चाल वर्ष में , लगभग 282 करोड़ रुपए को 
लिए एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की मांग करते रहे 

निबल प्राप्ति होगी जिसमें में 223 करोड़ रुपए केन्द्र को मिलेंगे । 
हैं । हाल में संसद की प्रावक्लन ममिति ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया 

इस प्रकार बजट में 1417 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा गिमे मैं बिना 
हैं । गत वर्षों में सरकार इस प्रकार की किसी व्यवस्था के पक्ष में कोई व्यवस्था किए छोड़ देना चाहता है । यह घाटा पिछले वर्ष के घाटे के प्राधे 
नही थी क्योंकि ऐमा महमूस किया जाता था कि अप्रत्यक्ष करों के मामले में थोडा- मा अधिक है । मेरे विचार में इतने धाटे का अर्थ व्यवस्था 
में ऐसा करना उचित नहीं होगा और यह भी कि वर्तमान विभागीय तंत्र का पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । यदि मानसून की स्थिति 
दृष्टिकोण वस्तुतः वम्सुपरक रहता है । मेरे विचार में प्रबमा समय प्रा गया मामान्य रही और यदि हम उन ठोस आर्थिक नीतियों पर बराबर अमल 
है मब हमें इस पाम गय को गालीनता के माथ स्वीकार कर लेना चाहिए कर रहे जो हमने पहले ही शुरू कर रखी हैं , तो हमें इस बात की 
जो इस नीतिवाक्य पर प्राधारित है कि न्याय न केवन किया हो जाए पूरी आशा है कि कृषि और प्रौद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त सुधार होगा 
बल्कि किया हुमा दिखाई भी दे । इसी भाय में प्रेरित होकर वित विधेयक जिमसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि होगी । साथ ही 
में मीमा शुल्का, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रोर स्वर्ण नियंत्रण के मामले में हम एक दायित्वपूर्ण मुद्रानीति पर अमल करेंगे जिमसे अनुत्पादक या 
अपीलों को सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना सट्टेबाजो के प्रयोजनों के लिए बैंक ऋणों के विस्तार पर नियंत्रण रखा 
फरने की व्यवस्था की गई है । यह न्यायाधिकरण उस कार्यपालक संत्र जा सकेगा । 
से बिल्कुल स्वतंत्र होगा जिस पर राजस्व विषयक कानूनों के राजमर्ग 
के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है । मुझे इम में कोई मन्देह नहीं कि 

121. महोदय , वर्तमान मरकार को विरामत में मिली कठिन 
संसद मोर व्यापार तथा उ. योग इस उपाय का तहे दिल में अनुमोदन माथिक स्थिमि की मजबूरियों के दायरे में रहने हुए मने उन लोगों को 
करेंगे । 

राहत देने की भरसक कोणिश की है जिन्हें जमकी सब से ज्यादा जरूरत थी । 
117. मेरे कर प्रस्तावों में पूरे वर्ष में मन्द्रीय उत्पाद- शल्का 

लेकिन राहतं नो पीडा को कुछ हद तक हो कम कर सकती हैं और 

निर्धन ममाज की वास्तविक अवश्यकता तो विकाम ही है, इसलिए मैमे 
में 223 . 22 करोड़ रुपए की और सीमा शुल्कों में 39 . 58 करोड़ 
मपाए की प्राप्ति होगी । मैने जिन गहतों की धोषणा की है उनमें से 

पूजी निवेश को उचित प्रोत्माहन प्रदान करने का प्रयास किया है । 

मरकारी और गैर-मरझारी , दोनों क्षेत्रों में अधिक पूजी-निवेश के द्वारा 
34. 75 करोड़ रुपए की राहत केन्द्रीय उत्पाद शुरुकों के अन्तर्गत और 

और खाम तौर से विभिन्न भागों में उसके बटवारे से उत्पादन 
7 . 93 करोड़ रुपए की राहत सीमा -शुन्क के अन्तर्गत पाती है । इस प्रकार 

और 
कुल मिलाकर , केन्द्रीय उत्पाव- शुल्को में 188 47 करोड़ रूपए और मीमा 

रोजगार दोनो में काफी वृद्धि होनी चाहिए । सरकार की विशेष 
गुल्को में 31 . 65 करोड़ गपए की निवल प्राप्ति होगी । पूरे वर्ष में 

जिम्मेदारी समाज के उन कमजोर वर्गों में प्रति है जिन्होंने बड़े उत्साह 

क, माथ उसे अपना समर्थन प्रदान किया है । इस बजट में , इनके कल्याण 
इनसे केन्द्रीय राजकाष में 144 . ५.5 करोड़ रूपए की वृद्धि होगी और 

को बढ़ावा देने के प्रयोजन में तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों के 
राज्यों का हिम्मा 75 . 27 करोड़ रुपए होगा । 

बाग उनको संरक्षण देने का प्रयास किय गया है । हमारा दृढ़ संकल्प 
118. जिन मामलों में परिवर्तनों को अधिसूचनाओं द्वारा 19 जून , है कि आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो हम गरीब 
1980 में लागू किया जाने का प्रग्नात्र है, उन अधिसूचनामों की प्रतियां और मध्यम वर्गों के लोगो की न्यूनम बनियादी जमारली की पन; मणकन 
यथासमय मना- पटल प . २६ जाएगा 

बनाए गई मानिक वितरण प्रणाली के जगिा निश्चय ही पृग करो । 
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reached four years ago . The poor performance of DVC 
देश में एक मजमून और एक जुट होकर काम करने वाली गरकार के प्रा 

and the failure to maintain law and order in the coal min 
जाने में मौजूदा उत्पादन क्षमता का पुरा पग उपयोग हो सकेगा । ing areas of Bihur and Bengal contributed to the set- hack in 

coal production . At the same time conl could not be truns 
122. th at quoquet Fit Fanfara , fTET AF Traf . ported to thermal stations in adequate quantities because of 
न्याय के पथ पर पुन : अग्रसर करने की प्रक्रिया में मेरा बजट एक 

difficulties in railway movement, 
विनम्र योगदान है । लेकिन इसकी सफलता उन सभी लोगों के सहयोग 

6 . In 1979 - 80 tho revenue carning Irnſlic of the Railways 

in terms of tonnes originating declined by 3. 3 per cert 
पर निर्भर करती है जो स्खेना - खलिहानों , मिलीं-कारखानों , बिजलीधरों , 

from the level reached in 1978 - 79 . The performance uf 
अदरगाहों , रेलों और कोयला खानो आदि विभिन्न क्षेत्रो मे काम करते the Railways in terms of tonnes originating of revenue carn 
है । इस देश की जनता को इन उद्देश्यों को पूरा करने में वर्तमान 

ing traffic has been declining cominuously since the peak 

rcached in 1976 -77. The deficiencies in the three sec10ns , 
सरकार की मक्षमता के बारे में बड़ी प्राशाए और मुझ पूर्ण विश्वास 

power , coal and railways , reintorce one another and in 
है कि वे इस कार्य में सच्चे मन में अपना पूर्ण ममर्थन प्रदान करने के flicted severe damuge on the national economy. 
लिए मवा नत्पर रहेग । हम मब का यह ममान प्रयास होना चाहिए 7. With thc scrious deficiencies in infrastructure it was 

not surprising that there was 
कि हम दलगत पूर्वग्रहो और भावावेशों मे ऊपर उठ कर जन - उत्साह का 

fili in the production of 

major commodities like teel, cement, non - electrical machi 
विकास कार्यों के लिए उपयोग करें । 

nery , aluminium and other non ferrous metals and cotton 

textiles. Suur production also fell by 28 per cent. There 
To efto fraret , T 197 

was a decline in capacity utilization in industry in geveral. 
MINISTRY OF FINANCE 

8 . In a situation in which ggregate supply cropped 

sharply . therc was a steep rise in prices . In the fiscal year 
(Departnıent of Economic Affairs) 

1979 - 80 prices rose by 20 per cent. In some commodities 

like sugar , gur, khandsari, oilseeds and edible oils the rise 
( Budget Division ) 

was particularly steep . There was also persistent lipward 

trend in a wide range of inanufactures and intermediaics 
Budget 1980 -81 

Owing to the low level of production . The direct and in 

direct effects of the increases in the prices of crude oil and 
SPEECH OF 

oil products also contributed to the inflationery pressures in 

the economy as also the long delayed adjustments in ad 
MINISTER OF FINANCL 

ministered prices of commoditics like coal and steel. This 

naturally gave rise to speculative expectations and the 
New Delhi, the 18th June, 1980 

liquidity in the system due to large expansion of money 

supply in the previous years aggravated ihe price situntion . 
No. M of F (DEA ) II , O . No. F . 15 (1 )- B (D1/80. 

9 . Tho other area in which there was a deterioration fol 
( PART A ) 

lowing from all these factors was the balance of payn .ents , 

It is true that our overall forcign exchange reserves dec 
Sir , 

lined by only Rs . 56 crores ir. 1979- 80 but the trend in the 
I rise to present the regular Budget for the year 1980-81. 

various forces operating on the hal ince of payments bas 

been reversed perceptibly . Export growth in value terms has 
2 . Presenting the interim Budget in March this year I only been 8 per cent or go which leads there was hardly 
gave an account of the poor shape of our national economy any growth in terms of volume in would inflation has pro 
and the magnitude of the task facing the nation . The 

ceeded at about 10 per cent in 1970 - 80 . On the other 
Economic Survey presented to the House lust weck confirms 

hand imports have increased by about 25 per cent princi 
the brief review made by me in March . As it gives a 

pally on Account of increase oil bill because of a steep 
detajled account of the present condition of the Indian 

riso in the prices of oil and oil products and the conse 
economy and its problems and prospects , I shall content quential impact on other imports such as fertilizer , The 
inysclt with highlighting only a few aspects in order to give result is that the trade gap in 1979 -80 was Rs. 2232 crores, 
the House an idea of the yravity of the economic problems 

double the size of the trudc deficit in 1978 -79. This has 
fuced by this Government, the action it has taken so as to 

led to a deficit on the current account. The rate of growth 
solve them and the need for other mesures Sume of which 

of remittances which has in the reccot past turned the trado 
I shall outline in the course of this speech , 

cleficit into il surplus on current iccount also decelerated in 

1979 -80 . 
3. The most important and disconceiting fact about the 
Indian economy is that the grosy national product declined 

10 . Such a dismal economic situation was to a large ex 
is 1979- 80 by about 3 per cent. A fall in agricultural pro 

tert the result of the policies - I should I sety lack of 
duction of about 10 per cent and a reduction of about one policies of the previous Government. For instance , vacil 
per cent in industrial production were responsible for this 

lutions in sugar policy contributeui 10 full in the wrea 
outcome. The set- back in 2riculture was partly on account 

under sugarcane, decline in ulg ir production and the fritter 
of the severe drought which affected large parts of the ing away of large stocks of sogar unrried over from previous 
country . The decline in industrial production was mainly seasons through releases which could not be sustained over 
the result of a serious deterioration in the infrastructure . 

a period. Had they pursued a more responsible policy on 

Sugar, we would not have been in the linenviible position 
4 . The performance of poller. coal 2014 railway sectors of having to inport sugar for domestic consumption . 
was one of the most serious deficiencies on the economic 
scene. No doubt the drought was responsible for a decline 

11. In infrastructure the lack of coordinated policy in the 
of 2 .2 per cent in hydet production but what stands cut is thrce sectors of coul, transport und power was responsiblo 
the inubility to meet increased demand through increaselt for their linsatisfactory performance. The large Hudget de 
thermal generation despite substantial additions made tu ficit of Rs. 2700 crores in in econoniy Slush with liquidity 
generating capacity in the past three years . Inadequate und it policy of swecping taxation on articles of cummon 
supply of coal and its poor quality , poor maintenance. cquir consumntion in a situation of declining production were 
ment damage resulting in increasing planned in uaplaniej responsible for the spurt in prices, Finally , the lack of 
outages and poor manilgement were responsible for the adequate emphasis on export pronotion was partially ICS 
decline in the percentage of thermal capacity utilisation 10 ponsible for the reversal of the trend in our balance of 
ily low ay 45 per cent . 

payments . 


S . 11 coul guin it has the same story . Despite niissive 
investments the production of coal wind lignite in 1979- 80) 
was just 106 million tonnes , marginally better than the level 


12. What is importunt now in to Sevine ways and means 
to test the deterioration and set the twonomy on the 
rath of ability iind growth . The filct that we have a Goi 
ainment which enjoys the confidence of the people and is 
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decisive should make a qualitative difference ; 7 -1so the 1979 . Srrondly , the moucment of these comincditis was 
fact thut there will be much greater cooperation between the specucd up by all available meas. The result has been an 
Centre ind the States , now that our party been O 117Teile in the level of supplies amounting to 10 per cent 
enthusiastically returned in the State elections. All the end compiired with the corresponding months in 1979 and avoid 
of May, 1980 , we still have food stocks of about 18 million ince of a possible adverse cflect on rabi production duc lo a 
tonnes owing to our carlier foresight. Foreigai cichunge re diesel shortave , 
Nerves stood at Rs. 90 crore s an on May 30), 1980 . These 
elements of strength will be clcctively utilised to in provo 

20 . With regard to prices Government has taken a number 
the situation . But the House should realize that the mag 

of important steps. The coverage of the public distribution 
nitude and complexity of the problcmns we have inherited do 

system has been widened. With regard to edible oils not only 
not admit of quick and easy solutions. Howaver, the prob 

hily Government undertaken adequate imports but it has also 
lems lc SO urgent that we shall tackle then with deter 

nadc arrangements to see that a sizeable portion of these 
mination and with the cooperation of all sections of our 

imports go into direct consumption . It is hoped hat about 

3 lakh tonnes of imported oil will yu into direct consumption 
people, 

through the public distribution system and cooperalives . In 
13. Since it came to power this Government has takery a 

sugar, Governinent has activated the disrupted dun pricing 
nuinber of steps to correct the deficiencics in the economic 

systen . 
system . Since restoration of infrastructure brooked no delay 

21. In keeping with our developmental thrust towards the 
Government constituted a Cabinct Committee on infrastruc 

poorest, the banks have been asked to ensure that a signili 
ture under my Chairmanship to monitor the situation conti 

cant proportion of the enlarged priority sector credit will 
mously . As power shortages have been in impediment to 

How to the beneficiaries of the 20 -Point Economic Program 
the growth of production the Committee has devoted a good 

me, which is being revitalised . To further strengthen the 
deal of attention to rectifying the power situation . The 

linkage between block level development activities and the 
Committee wanted to cnsure that thermal goneration did not 

banho credit programmes , the banks have been asked to open 
suffer for lack of coal and, therefore , decided to make more 

by the end of the year , branches at all unbanked block head 
wagons available for louding coal to thermal stations. As a 

quarters , 
result the number of wagons loaded daily with coal for 
thermal stations has gone up fron 2900) in lanuary to 3200 

22 . Hon ble Members are aware of the critical role played 
in May , 1980 . 

hy our exports in our developmental effort. Therefore , the 

Government had , over the years , endeavoured to provide all 
14 . Coastal shipping has been revived to supplement move facilities and full encouragement to export promotion cfforts . 
ment of coal by rail and is cxpected to achieve progressively The management of credit and inveyt ment finance for export 
a target of ono lakh tonnes per inonth to meet the needs of promotion in an increasingly competitive international market 
western and southern regions, 

is. however , becoming more and more complex . There is 

thus a need for a specialised institution which will hecome a 
15 . Due to a alimber of steps tuker coal production in focal point for all aspects of cxport credit and which will 
ctcased hy 9 .4 lakh tonnes in April, and 10 .4 lakh tonnes in devote concentrated attention to the needs of the exporting 
May . 1980 as compared with April and May , 1979. 

communily . Government has , accordingly , decided to set up 

an Export- Import Bank , to assist the financing of our inter 
16 . There has been a dramatic improvement in the port 

national trade. We hope this specialised institution will give 
situation . The milimber of ships waiting for a herth in the desired boost to our cxport promotion efforts , 
Bombay, Calcutta und Madrag has come down sharply by 
May , 1980 . A good indicator of the improvement in port 

23 . In tho light of the problems currently facing the eco 
conditions is the removal of the congestion surcharge for nomy the tasks to be accomplished are clear enough . AS 
major ports including Bombay and Calcutta from pril 

there is a great deal of inflationary potential in the econoniy , 
1980 . 

the prime objective of our policy will be to achieve prive sta 

bility . This will have to he done through an increase in 
17. As the rainfall during the period October , 1970 to gurcgate supply and a moderation of aggregate demand . 
May, 1980 was also deficient causing drought conditions to Therefore , we intend to continue our efforts to improve the 
continue in many Stales affecting 220 million population , the working of the infrastructure and to augment available facili 
present Government, immediately after assuming Ollice , 

lies with investment wherever necessary . Secondly , the ac 
mounted rclict operations on a massive scale. Central tcams vent will be on utilising cxisting capacity more effectively , 
were deputed to these and other States and an allocation of without slackening cfforts to incrcase capacity , to augment 
Rs. 150 crores was made for drought relief . Morc than 10 supplies of vital commodities like steel, cement, aluminium and 
lakh destitutes were provided free foud . In addition , about fertilizers . This will simultaneousy increase production and 
65 lakh persons were employed daily under the special Food empoyment, reduce the need for imports and benefit revenue . 
for Work Programme. Government has decided to continue 
This programme till the end of September, 1980 . The exist 

24 . With regard to demand management, we shall have to 

pursue a policy oť linking bank credit expansion to productive 
ing subsidy on agricultural inputs , including nitrogenous fer 

und priority purposes and check the diversion of funds to Epe 
tilizers , to small and marginal farmers in the mono - cropped 
drought affected areas where no rabi crops could be grown 

culative cous . We will also have to pursue an interest rate 

policy which will holp in the abatement of inflation : ry pręs 
has also been extended till the end of March , 1981. 

Kures without hurting productive activity . At the same time 
18 . A 12 - pojnt programme of drought management which 

profitcely and hoarders intent on exploiting current shortages 

for personal gain will have to be dealt with sternly . Smuggling 
provides the basic framework and approach for lighting the 

will have to be countered through Conservation of Foreign 
droughi hus bccn evolved and recommended to the States. A 
large number of ligs have been deployed for sinking well: 

Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act and 
and a significant percentuge of well , bored has proved suic 

other means , 
cessful. These steps are expected to bring about permanent 
improvements in availability of drinking water in the drought 

25 Since there is a great deal of liquidity in the system , 
affected States . 

There is an obvious necd to minimise the growth of money 

supply by keeping the budget deficit at a much lower level than 
19. The demand for petroleum products, particularly dicvel , in 1979 - 80 . This will require a fiscal policy which will re 
increased during the last few months owing to a number of duce wasteful and unnecessary expenditure, invest resources 
circumstances including the drought. The problem was com in increasing the economy s production potential and maxi 
pounded by almost total cessation of supplies from Janumy mise the revenue potential of the existing tax system , 
onwards from lhe four refineries dependent on Acam crude 
which between them normally produce around 350 , 000 toniies 

26 . In vicw of the deterioration in our balance of payments 
of petroleum products per month . The situation wivuckled we will have 10 emphasise the promotion of cxports to 4 far 
with the utmost vigour. Firstly , the maximum quantities of greater extent than has been done in the past three years. At 
diesel and herosene were imported between January and the same time, it is necessary to minimise the growth of 
April, 1980 , 6 . 2 lakh tonnes of kerosenc and 1 . 1 million imports through a much more energetic policy for augment 
tonnes of diesel oil were imported as compared with 4 . 7 lakh ing domestic production in areas like cdible oils, steel, cement , 
tonnes and 48 lakh tonnes respectively in January - April fertilizers , oil and oil products . 
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27 . Government also intends to pursue policies which will 
chcourage savings and investment in the economy. Since 
1971 , al convertibility clause is being inserted in agreements 
yoverning financial assistance to industrial Units by public 
financial institutions . It has been repeatedly represented by 
industry ( but the rigours of the convertibility clause are in 
hibiting investment Goverment has carefully considered 
the matter and has decided that the policy guidelines for in 
sertion of the convertibility clause be modified on the follow 
ing lines : 


( ) The mandatory insertion of convertibility clausc will 

in future apply to financial assistance exceeding 
Rs, 1 crore instead of Rs, 50 lakhs prescribed at 
present. 


( b ) The Anancial institutions should herçafter cxercisc 

the conversion option in such a way that they do 
not acquire more than 40 per cent of the share 
capital of an existing concern . However, in casc 
of persistent default in repayment of loans or mis 
management of an Assisted company or continuous 
closure of an industrial unit of a company produc 
ing goods and services essential to the community , 
the financial institutions might, with the concurrence 
of Government, exercise their conversion option in 
slich a way that their share - holding can go up to 51 

per cent or above. 
( c ) Under the existing soft loan scheme for modernisa 

tion of jute , cotton textiles, cement, sugar and certain 
enginecring industries, no convertibilily clause iy 
being inserted at present. This exemption is being 
extended to assistance for modernisation in any in 

dustry and for reltahilitation of sick upits. 
Government hope that these policy changes would remove 
the present inhibition and encouroge fresh investment in and 
modernisation of industry , 


31. It is this Government s firm belief that economic growth 
could he accelerated and its fruits widely shared only if em 
ployment opportunities in rural areas are significantly mug 
niented . Development will have no meaning to the vast 
majority of our people if the poor in the rural areas are not 
able to secure a livelihood through satisfactory Productive 
work . As an integral part of the new Plad , we have there 
fore , decided to launch a massive National Rural Employment 
Programme bayel on a strategy which will seek to blend op 
portunities for self-help and optimum utilisation of available 
local resources . Such il programme will go a long way to 
wards revitalising the rural cconomy and developing the in 
frastructure facilities so essential to the life of the community . 

32 . The Food for Work Programme initiated by us in 
1977 has an important part to play in this regard . But in 
the last two years this programme has displayed certain caf 
Jinal wçaknesses . In many cases, no attempts have been 
made to develop an inventory of projects which will meet 
not only the local needs but also fit in with the overall 
national priorities , 

There was also no firm indication of annual allocation of 
foodgrains. The programme thus in effect continued on an 
ad hoc basis . No arrangements were also made for financing 
the cash component of the works programme undertaken by 
the State Governments with the help of foodgrains alloca 
ted to them . The result was that they could not undertake 
works which could have led to the creation of durable assets 
and the building up of productive potential of the areas 
concorncd . 

33 . In the new National Rural Employment Programme, 
Stales will receive assistance not only in the form of food 
grains but also cash assistance so as to enable them to under 
tako truly productive works of lasting benefit. The Budget 
ostiinates which have been presented to the House provide 
Rs. 340 crores in 1980-81 for this programme. It is esti 
mated that the programme, if properly implemented, could 
generate 850 to 900 million man daye of additional employ 
ment. Some part of the provision for this scheme would be 
specifically earmarked for high priority programmes like 
social forestry , fuel plantation , rural community housing and 
waler supply and nutrition, Rs. 10 crores have been provided 
for the Foot for Nutrition Programme. 

34 . The process of economic growth will be incomplete 
unless the benefits of such growth reach the weakest sec 
tions of society . Therefore , the improvement of the socio 
economic conditions of tho scheduled castes should be a 
major element of our strategy of development. Comprehen 
sivo special component plans for the scheduled castes will 
have to be drawn up with the objective of carmarking out 
lays in all relevant sectors in proportion to the scheduled 
caste population in each State . Such outlays are to be utilised 
for helping the scheduled çaste families to acquire income 
generating assets and relevant skills for the betterment of 
their living conditions. The Budget breaks new ground by 
providing for a special central assistunce of Rs. 100 crores 
to the States to act as a catalyst in the generation of more 
funds from other sources including financial institutions. This 
will enable the authorities to provide ca a package all the inputs 
needed in an integrated programme of promotions of the 
socio - economic condition of scheduled castes, 


THE PLAN AND BUDGET ESTIMATES FOR 1980 -81 


28. In our preoccupation with the immediate problems of 
economic management we should not lose sight of the need 
to build up the growth potential of the economy over the 
medium term . If we do not do so , the short term difficulties 
will only grow further. The reconstituted Planning Commis 
vion will present the new programmes und priorities when the 
Plan is formulated by the end of this year. But meanwhile 
a Plan for the year 1980 -81 has been formulated which will 
hę dovetailed into the Sixth Plan later . The broad objec 
tive of the plan would be to achieve a higher growth rate 
of 5 per cent per annum . 

29 . The annual Plan for 1980 -81 sceks to revive and res 
tore the hcalth of the economy and acceleratc the pace of 
growth and employment generation . Though the prioritics 
laid down by the earlier Government are not acceptablo to 
us , we have recognised that on - going projects should be fully 
provided for. Within the room for manoeuvrability permit 
ted by this consideration , we have effected changes in plan 
provisions or provided for new programmes so as to give a 
reorientation to the plan in the desired direction , 


35. A provision for Central assistance of Rs. 70 crorçs has 
been made for the development of tribal poople and areas 
linder the Tribal sub -plan . Additional pockets with a popula 
tion of 10 , 000 and having at least 50 per cent tribal con 
centration will be identified , thus bringing nearly 75 per cent 
of the tribal population in eighteen States and Union terri 
tories within the Tribal sub - plan . Greater emphasis will bo 
Taid on selected programmes which can benefit the tribal 
families . 


30 . The new Planning Commission has made a quick re 
view of Plan programmes and priorities . I am glad to an 
nounce that in the light of this review the annual Plan outlay 
for 1980 -81 of the Centre is being raised to Rs. 7 ,340 crores , 
an increase of Rs. 767 crores over the outlay in the interim 
Budget ; compared with last year s original outlay it is higher 
by 14 . 5 per cent. It will be financed by a budgetary pro 
vision of Rs. 5 ,322 crores vind internal and other resources of 
public sector undertakings of Rs. 2 ,018 crores. A provision 
of Rs. 3 ,094 crores has been made for central assistance to 
the outlay on Stutes Plans , Union territories Plans and sub 
plans of hills and tribal areas, special componcnt plans for 
the scheduled custes , schemes of the North Eastern Council, 
Rural Electrification Corporation and natural calamities. 
Inclusive of their own resources their plan outlay vill be 
Rs. 7 , 253 crores as against un outlay of Rs. 6 , 099 crores in 
1979 - 80 . Altogether the total Plan Outlay of the Centre , 
States . Union territories, schemes of North Eastern Council 
etc ., would amount to Rs. 14 , 593 crores in 1980 -81 as com 
pared with Rs, 12 ,511 crores in 1979 - 80 _ 0 stcp up of 16 .6 
per cent. 


36 . A provision of a hout Rs. 50 crores has been made in 
the annual Plan for 1980 - 81 for providing house sites for 
the landless and weaker sections as part of the 20 - Point 
Economic Programme. The Rural Housing - cum - Hut Con 
struction Scheme for landles workers being operated under 
* the revised Minimum Needs Programme provides not only 
house sites but also assistance for the construction of huts . 
This provision will be supplemented under the National 
Rural Employment Programme which will cover community 
housing projects in rural areas . Nearly 8 lakh landless 
families are expected to benefit under this scheme. 
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37. Since India lires is it . - illager an . 982r ! Oror cent 
cft rculatino ( $ 1 !" ! livelihood treni culture the 
prosperty of the country depends upon the modernisation of 
agriculture . The year 1979 -80 is a grim icminder of the im 
portance of the performance of agriculture to the develop 
ment of the Indian economy, The Plan outlay on agriculture 
and rural development in the current year is being increased 
to Rs. 2 ,247 crores from Rs. 1,811 crores in 1979- 80 . This 
includes the provision in the Central Plan of Rs. 158 crores 
for Small Farmers Development Agency, Drought Prone 
Areas Programme, Integrated Rural Development Programme 
etc .; Rs. 32 crores for better exploitation of inland and marine 
fish potential ; Rs. 54 crores for Operation Flood II Project ; 
Rs. 59 crores for schemes of agricultural research and edu 
cation oriented towards improving agricultural productivity 
through better seeds , beiter agronomic practices, better water 
management and better use of fertilizers and other essential 
inputs ; and Rs. 10 crores to increase the production of 
oilseeds to reach a target of 12 million tonnes . 


38 . The current levels of international prices of oil and 
oil products have highlighted the importance of other fuels . 
Forests can play an important part in providing one such 
fuel. As forests in India have suffered fast destruction by 
people in their search for fuel, it is essential that people s 
participation in the development of forest is secured on an 
urgent basis. Social forestry in villages will besides meeting 
the energy requirements of the people also provide addi 
tional employment. The raising of fuel and fodder is pro 
posed to be made a part of Minimum Needs Programme and 
it will receive high priority in the National Rural Employ 
ment Programme. 

39 . We have to press on with the task of increasing the 
area under irrigation to avoid fluctuations in production and 
to increase productivity . Therefore , the outlay on major and 
medium irrigation projects including flood control for 1980 -81 
is being stepped up to Rs. 1380 crores from Rs. 1258 crores 
last year . The minor irrigation programme would continue 
to receive special attention and an outlay of Rs. 266 crores 
has been made for this purpose . This provision will be sup 
plemented by large financial support from the Agricultural 
Refinance and Development Corporation . The additional irri 
gation potential resulting from all this expenditure is expected 
to be 2 . 5 million hectares . 


43. Similarly, an curlay cf Prs . 173 crores is being pro 
ruded in 1981 as against to 364 crores last year for 
miproving the production of wal including lign : c ). This 
includes a provision of Rs. 92 crorcs for the Neyveli Lignite 
Corporation . The bulk of this allocation is for the second 
mine project which will produce 4 . 5 million tonnes per 
annum and the second thermal power station with a genera 
ting capacity of 630 MW . A production target of 113 . 5 milloin 
tonnes has been set for coal for the current year as against 
the actual production of 106 million tonnes in 1979 - 80 . 

44 . In view of the impact on the balance of payments of 
the rising prices of oil there can be no two opinions about 
the urgency of developing our own oil resources . The Plan 
outlay for the petroleum sector for 1980 -81 is Rs. 837 crores , 
Rs. 215 crores more than the outlay last year. The Budget 
provides only Rs. 99 crores out of this . This outiay is for 
the completion of facilities for Phase III development of 
Bombay High and advance action in regard to Phase IV so 
as to build up a production capacity of 12 million tonnes 
per year. It also includes the expenditure required for the 
development of the South Bassein Gas field and the gas 
pipeline to the new fertilizer projects. On -shore exploratory 
drilling in the eastern region is to be intensified in view of 
the region s higher potential for hydro carbon discoveries . 

45. The Central Plan outlay on chemicals and fertilizers 
is being raised to Rs. 319 crores in 1980 -81 to provide ade 
quately for new gas-based fertilizer plants in Maharashtra 
and Assam . In addition , a provision of Rs. 20 crores has 
eben made for fertilizer projects in the cooperative sector. 

46 . The Central Plan also provides in the current year an 
outlay of Rs. 803 crores for the steel sector as against 
Rs. 600 crores last year. The outlay includes a provision of 
Rs. 200 crores for raising the capacity of the Bokaro Steel 
Plant to four million tonnes per annum and an outlay of 
Rs. 190 crores for the Bhilai Steel Plant for a similar ex 
pansion . Work on the Salem Project will proceed at the 
required pace with an outlay of Rs. 57 crores . A substantial 
beginning will be made on the new Visakhapatnam Steel 
Plant with a provision of Rs. 70 crores . The target of sule 
able steel in the current year has been fixed at 8 . 76 million 
tonnes as against the anticipated production of 7 .22 million 
tonnes in 1979 - 80 . 


40. Clean and safe drinking water is essential for improve 
ment of the quality of life in rural areas . The Central Plan 
for 1980 -81 provides an outlay of Rs. 100 crores as against 
Rs. 80 crores in 1979 - 80 . Inclusive of the provisions in the 
States Plans , a total sum of Rs. 294 crores will be available 
for this vital programme. It is expected that by the end of 
the current year . 35 .000 additional villages identified as 
problem villages will be having protected water supply 
arrangements . A part of the outlay has been earmarked for 
rigs to be supplied to States for boring wells in drought 
affected areas . An additional sum of about Rs. 40 crores 
has been allocated in the current year to the drought affected 
States to take up new water supply schemes and complete 
those already in hand . 


47 . An outlay of Rs. 130 crores is being made in 1980 -81 
for the mines sector. This includes a provision of Rs. 10 
crores for the new east coast aluminium project. Rs. 28 
crores for the Malanjkhand Copper Project and Rs. 19 crores 
for the intensification of the activities of the Geological 
Survey of India and the Mineral Exploration Corporation . 

48. A provision of Rs. 64 crores has been made for BHEL 
for its continuing schemes and for the production of large 
size turbo generators at Hardwar and the expansion of boiler 
manufacturing capacity at Tiruchy. 

49. Since port congestion also has figured prominently as a 
constraint till recently , a provision of Rs. 102 crores is being 
made in 1980 -81 for developing major and minor ports. How 
ever , only a sum of Rs. 60 crores has been provided in the 
Budget as the rest of the expenditure is being met from inter 
nal resources of the Port Trusts . Bombay , Madras and Cochin 
are being equipped to handle the anticipated increa e in con 
tainer traffic . A begirning has been made on the integrated 
development of Cochin port . 


41. The khadi, village and small scale industries sector 
has the highest employment potential next to agriculture . The 
outlay on this sector in the current yeir will be Rs. 150 
crores and additional production during the year is estimated 
at Rs, 146 crores . The House will recall that the 20 -Point 
Economic Programme has particularly emphasised the deve 
lopment of the handloom sector in this context. In pursuance 
of this objective , we propose to set up at national level Hand 
loom Development Corporation for providing a package of 
marketing and developmental assistance for the handloom 
industry . Provision has also been made for establishing an 
Institute of Handloom Technology in the North -Eastern region , 
which is well known for its exquisite handloom products . 


50 . The Plan outlay for 1980 -81 for the Posts & Telegraphs 
Department is Rs. 415 crores. It is proposed to provid : addi 
tional 1 .75 lakh lines switching capacity and 1. 7 lakh direct 
exchange lines and other facilities . The number of nost offices 
in rural. backward and hilly areas is also proposed to be 
increased . The norms for providing telegraph anl telephone 
facilities in tribal areas have been further liberalise -1 to cover 
areas havirg a populaiion of 2500 in a groun of villages within 
a radius of 10 kms. Provision has also heen made for the 
expansion of manufacturing capacity for switching equipinent . 


42. The provision for the power sector has been raised 
by over 11 per cent i.e ., from Rs: 2466 crores in 1979 - 80 
to Rs. 2745 crores . The work on the four Super thermal 
power stations in the different regions of the country is being 
accelerated . Total outlay on the rural electrification program 
me will be Rs. 285 croies in 1980 - 81. The target in 1980 -81 
is the cnergisation of 4 lakh pumpsets and the electrification 
of 25.000 villages . 
311 GT/80 - - 3 


51 . Family Planning programme suffered a serious set back 
" in the past three years. A revitalisation of this programmo 
must constitute an important element of the new Five Year 
Plan , if an improvement of the living conditions of our pean 
ple is our goal. A nrovision of Rs. 250 crores is being made 
in 1980 -81 for henlth and family welfare . Of thi: Rs. 110 
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crores will be for family welfare . The emphasis in the famil, 
welfare programme will be on educating the people about the 
de irability of a small family and providing the necessary 
technical Services on an adequate scale . An attempt will also 
be inade to provide improvei health services in 1211 areils , 
eradicarc communlcable diseases and provide licnlth education . 

52 . The development problems of a poor society of 650 mil 
lion people are bound to be spencious . For a solulul of 
theso, within a reasonable time, it will be necessary to 
harncs the forces of scienço and technology . India is favour 
ably placed with regard to the development of science and 
technology in that she has a large pool ut scientific and tech 
nical man-power and a vast institutional infrustructure deve 
loped over the last thirty year. While our scientific instutions 
call help to advance the frontiers of knowledgo , it is science 
based technology which can help to raise production und 
productivity . Therefore , An outlay of Rs. 116 crores hus 
been provided in the Central Plan for 1980 -81 for science and 
technology 


cease of Rs. 100 crores , 1.:. 65 crorcs will accrue to the 
States as their share . 

60. It has been decided that a part of the investible rc 
sources of Lifclosurance Corporation , General Insurance 
Corporation , and Unit Trust of Indit should be lodged villa 
Government in Special deposit accounts to iugment resources 
for financing the Plan . Budget for 1980 -81 takes a ciclit of 
Rs. 100 crores on account of these deposits. 

61. When we are seeking to step up investment in public 
sector , it is necessary to adopt an innovative approach to the 
problem of mobilising resources for sustaining sulu il invest 
ment . As Hon ble Members know , private sector companies 
raise resources in the form of deposits from the public . 
Government reels that there is no reason why public sector 
companies with competent professional management should 
1101 do so . Accordingly , we have decided to allow selected 
public sector units to raise public deposits on the same lines 
as the companies in the private sector. When this schemo 
makes headway , dependence of These public sector enterprises 
on budgetary support will get reduced . But I have refialned 
from taking credit for such clicf at this stage. 

62 . Taking into account other variations and also the effect 
of the changes in the fare and freight rates of Railways and 
of changes in Posts and Telegraphs turiff , to which I will 
refer a little later , the total receipts in 1980 -81 arc cstimated 
at Rs, 19 .827 crores us against Rs. 18 , 980 crores in the in 
terim Budget. Total expenditure is estimated at Rs. 21,4167 
crores . The deſicit at existing rates of taxes will thus be 
Rs. 1640 crorcs , 


53. I will now make a brief mention of a few changes in 
the non- Plan expenditure . The provision for Dcferc ex 
penditure is Rs. 3600 crores , Rs. 300 crores more than the 
provision made in the Intcr : Budget . The provision for ex 
port subsidy has leen increased from Rs. 330 crores to 
Rs. 355 crores , in view of the need for a larger expuit effort. 


PART B 


54 . Loans to State Governments, as their share of small 
savings collections , are being stepped up from R . 650 crores 
in the interim Budget to Rs. 715 crores , in view of the anti 
cipated improvement in these collections . Short term loanz 
to State Governments for agricultural inputs are also being 
iricreased by Rs, 50 crores. Besides additional provisicn 
has been become necessary to meet mavoldable commitments 
like additional dearness allowance to Central Government em 
ployees, purchase of heavy water for atomic power plants , 
etc . However, he above increase in non -plan cxpenditure 
will be partially offset by reduction in fert)lizer subsidy. 

55 . The Constitution envisages provision of free legal wit 
by Government in order to ensure that an opportunity for 
securix justico is not denied to any citizen because of eco 
nomic or other disabilities. The conxept of legal aid has also 
hcen dealt with by it Commitee on Juridicare hendes by Jui 
tice P . N . Bhagwati, whose Report dated 31st August , 1977 
has been laid before Parliament. Several States havo been 
attempting legal aid programmes. It is proposed 10 coor 
cinate these schemes and also initiate suitable schene; at the 
Centre after an examinatior of the various aspects . A con 
mittee for guiding the legal aid schemes and implementing the 
same is being constiiuted with a Supreme Court Judge as its 
Chairman . The Rulget for 1980 - 81 makes a provision for 
this purpoic. 


63 . I now turn to my proposals in the field of direct taxes . 
In framing these proposals , I have born : in mind certain 
broad considerations, namely, that the rates of direct taxes 
should be such is to promote voluntary compliance ; that 
the fariners , workers and the middle class should be afforded 
some rcliff in pursuance of the commitment in our Panty s 
manifesto and some stimulus should be provided for raising 
the level of savings and investment in the nationul cronomy. 
At the same time, a concerted attempt should be made 10 
counter certain widely prevalent devices for tax tvoidance 
through fragmentation of income and w culih . 


64 The middle class is mong the worst hit by the rise 
in prices in recent years, As Hon ble Members are awarc, 
cven skilled workers in the organised sector are now liable 
to income-tax , at the present level of cxemption . In order 
lo afford a measure of relief to this class of persons, ( 
propozę to raise thc exemption limit for income tax on perso 
mal incomey from Rs. 10 ,000 to Rs. 12 , 000 , With a view to 
keeping the sacrifice of revenue wiihin nungcable limits , 
the nil rate slab of income is being retained at Rs. 8 ,000 . 
As it result, in cases where the taxable income cxcccds 
Rs. 12 .000 , the incidence of income-tax, excluding surcharge, 
will remain clt the cxisting levels , subject to the grant of 
muginul relief in cases where the taxable income cxccede 
1hc cxemption limit by a small margin . This proposal will 
hcncfit more than six Inkhs of incomc-tux paycis . 


56 . Taking into account the effect of the above and some 
other chunges, the total non - Plan expenditure is now estimate 
ej at Rs. 13 .051 crores (15 against Rs. 12 . 822 croies in the 
intcrim Brgct. 

57 . As regards Inceipts in the current year, 2t existing 
levels of taxation Corporation tax is estimated to yield 
Rs. 11 crore more than what was reflected in the interim 
Budgett; thi. improu ment is mainly based on the actual trendy 
of collection in 1979 -80). On the hasis of latest available 
data on cstimarcal levels of jo porty and production during 
the cucnt year, Customs duties and Union Excise 
duties tre also expected to yild Rs. 40 crores and Rs. 108 
crores respectively more than anticipated in the interim 
Budgct. However, there increases will be more or 
less offset by the recent decision of Governmect to with 
draw customs and excise duties on fertilizers. Taking into 
account States share of taxes not tax revenue at exiting sales 
of taxation is estimated at Rs. 8723 crores as aguinst 
Rs. 8725 crores in the interim Budget , 

58. On the basis of the latest indications aynilsulle citern :11 
assistance , net of repayments, in 1980 -81 j. estimated at 
Rs. 1252 crorcs showing an increase of Rs. 56 crorcs over 
the figures included in the interim Budget . In addition we 
expect to avail of a loan of Rs. 540 crores from the Trust 
Fund of the Internationnl Monetary Fund in 1980 - 81 and the 
Budget 2S unic : credit for this. 

59 . There is a welcome increase in small savings collec 
tions. The estimate for 1980 -81 is now placed il Rs. 1100 CIO 
TCs as against RS, 1000 croes in the Interin Budget. Of the 17 


65. Hon ble Members will recall that the rates of income 
tax on the personal incomes were reluced in 1974 on the 
basis of a recommendation of the Direct Taxes Enquiry 
Committee and this process was taken one yen further in 
1976 when these rates were again Towered . The reduction 
in rates had largely fulfilled the expectation that it would lead 
to belter tax compliance . Unfortunately , the movement in 
this direction was reversed under the Jumat , Government and 
the rates of income-tax were increased ir stilges. I am of the 
view that the position in this regard should be set right. I 
accordingly propose to reduce the surcharge on personal 
incomes in the case of all categories on non - corroiate tax 
payers from 20 per cent to 10 per cent. This will not only 
bring clown the maximum marginal rate of tax frotal 72 per 
cent 10 66 per cent but will benefit taxpayer s in all laby of 
income. 


66 . In view of the somewhit sicon riie in prices of assets , 
I also prorosc 10 raise the lemption limit for wealth - tay 
from Rs. 1 Tall to Rs. 1 . 5 lakhs willy effect from the current 
assessment year. In cases where the title wealth ( 1 coeds 
this limit, the tax burden will. Howtur . be rctoined at exista 
ing levels, subject to the usual Marginal relief . 
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exceed one-third of the sulary income of the cmployce , I 
proposc to remove this ceiling limit. 


67. Guvernnient hopes that these concessions will provide 
the Iccessary inducement to the vast majority of our tar 
Myers for correct declaration of their incomes and wealth . 

68 . I propose 10 counter some of the more commonly used 
devices for tax avoidance . 


69 . As Hon ble Members de aware , the separatc liealincail 
accorded to Hindu individed family in tax laws has been 
widely used for avoidance of proper tax lighility . I according 
ly propose to de-recognisc partial partitions of Hindu undivided 
Lumilies both lus income and wealth taxation . Partial parti 
tions made on or alter Ist lanųạiy , 1979 will not be recog 
nised for tux purposes and taxcs will continue to be levicd 
on the basis that the existing Hindu undividei family hud 
continued to remain joint. 


75 . It is essential to toplote new investment in industry . 
At the same time, the fiscal system should not lead w a blas 
in favour of capital-intensive technique . Keeping these twin 
objectives in view , I propose to continue the tax holiday in 
respect of now industrial (indertakings , ships and hotels , but 
in a muried form . Under any proposal, tax holiday will 
be available in respect of new industrial undertakings , Ships 
or aproved hotels with reference to specified percentage 
of the income derived from these sources. In the wse of 
compunics, 25 per cent of the profits derived from these 
sources will be exempt for a period of seven ycars. In the 
case of noncorporate taxpayeis, the percentage of cxempted 
proflts will be 20 per cent. In the case of co - operative 
societics , the tax holiday will be available for a period of 
ten year s Its against seven years in the case of othcr cate 
gerics of taxpłyers . This concession will be available in tho 
Cils of all small- scale industiial undertakings which go into 
production after 31st March , 1981 bul before 1st April, 1985, 
that is , till the end of the new Five - Ycar Plan? period . For 
other industrial undertakings, the concession will apply only 
where they do not produce uticles or things listed in the 
Eleventh Suhedule to the Jucome-tar Act. The clinice s 10 ! 
will also be available in the case of approval houls which 
start functioning or new ships which are acquired Juing thai 
period. 


70. At present, Hindu un livided families having wre or 
moro members with independent income exceeding the cx 
emption limit are charged to income tax at rates whiclı 210 
somewhat higher thun those applicable in the case of indl 
viduals . In order to further restrict the ( ise of Hindu 
undivided tamily for the purposes of tax avoidance , I propose 
to raise the rales of income-1: 1 in the case or such Hindu 
undivided families. The maximulin marginal rate of 66 pei 
cent will now apply on the stub of income over Rs. 50 ,000 
and 1hc rules on some of the lower slabs will also be raised 
to somewhat higher levels. With these two changes in cgard 
to tax treatnient of Hindu jindivided families , I hope that 
the urge for forming multiple Hinch individed families inerely 
for fragmentation of inconę anzl reduction of lux liability 
will be weakened . 


76 . It is necessary to encourage new investment parliculaly 
in view of shortages in scveral kcy sectors of the conomy. 
AS i Special slimnuluis for new investmen !, I propose to allow , 
in the year of installation , in additional depreciation in an 
amount cqual to 50 per cent of the normal depreciation on 
new machinery or plant installed during the new Plan period. 
The proposed Additional depreciation will not be ucinissible 
ir respect of ships, aircraft, road transport vehicles , offico 
appliances or machinery or plant insatlled in office premises 
or residential accommodation . 


71. Hon ble Members will recall that the Governnient hud 
in 1970 taken several measures to prevent the use of private 
discretionary trusts as il device for 131x kivon : 1 e . Experience , 
however, shows that these measures have not been fully effec 
tive and the proliferation of such trusts hus 100 beeui cu bed 
to the desired extent. I, therefore , piopose to tighten the 
Provisions in respect of p : ivate trusts. At present, lisce 
tionary trusts arc ta ved at a flat rate of 65 per cent of their 
income and 1 . 5 per cent of thcir wealth , or at the rates Apli 
cable in the case of an individual, whichever iy hither . 
Under my proposal, such trists will be charged to inconic 
tax at the maximum marginal rats and 10 wealth -tax at the 
fat rate of 3 per cent or at the appropriate lite upplicable 
in the case of an individual, whichever is higher. I lso pro 
pose to make several other provisions in relation to taxation 
of private trusts with a view to plugging some loopholey which 
have conie to the notice of Government. All these provi 
sions will take cſiect from the current assesinent year , 


77 . There is a widespread feeling of frustration till & the 
scientific community . This Govuilnicnt is keenly il are of 
the contribution which our scientists and technolosis cull 
make to the economic legcneration of India ili ?Jij vit ( incd 
to promote resenich and developio . nt activities in it big 
way . I, therefore , propose to allow 1 weightel de casting in 
an amount equal to 125 per cent of the actual expenditure 
incurred on scientific research in any in -house R & D facility 
where such cxpenditure is incurred on il programme approved 
hy the prescribed authority having regard to th : Sorial, eco 
nomic and industrini needs of India . In addition , I propose 
to extend the scope of the existing provision for a weighted 
deduction on the expenditure incurred on Seutiſic rescarch 
linder sponsored programmes in approved Inboraldry as 
to cover the expenditure similily incurred in in - house R & D 
facilities of public sector cunipunies I have 10 Joubt that 
the Hon ble Members will welcose these concessions 


72 . Charitable and roligious trusts are sometimes used for 
acquiring or maintaining control over business or industry 
for private ends. In 1975, we had laid down a pattern for 
investment of funds of chariluble or religious trusts if they 
were to continue to cnjoy the fun exemption . With a view to 
cnabling such trusts to change over to the new ruttern of 
investment in a smooth and gradual manner, the law provided 
that the new pattern may be copted hcfore 1st April . 1978. 
This date was subsequently cy! ended to 1st Anal, 1981. Such 
trusts have , therefore , been given aniple time to adjust to the 
new policy . I want to put them on notice that this tinc 
limnit will not be extended . 


78 . At picsent, income-tax payers are required to ſay ad 
Vance tax during the financial year on the basis of thcir 
own statements or cstimates . Where the estimated advance 
tax is likely to fall shoil of the tax cu current in . . . by 
more than 33- 1 / 3 per cent of thc cstimate the taxpayers 
are required to make an upw .lid revision of the estimates . 
I propose to reduce this margir from 33 - 1 / 3 per cent to 20 
per cunt in the case of conipanies. Thule will be nu change 
for other taxpayers . This change will cnable us to realisa 
a larger share of th : 1 Tue 2199 cville tai on this have 
a favourable impact on Government s ways an . 1 incans posi. 
tion in 1980 - 81. 


73. Jura (ir litis h :110 wity s sought to encourage lon ? 
term :, :vings through lile insurance , provident funds and 
other simuer instruments . Unfortunately , the efficacy of 
11, provisions for encouragini yavings wos impuirc .I last year 
wien the incentives for savings were drastically reduced . 
Hon ble Memhbure should be clart to know that I propose 
to restore incentives for such slings to the pre - 1979 budret 
levels. The taxpayers will thus be entitled to 100 per cent 
Jeduction in respect of the first five 1hourant turees of the 
qualifying savings, 50 per cent in respect of the next fire 
thousand rurecs and 41) oer cent of the balance . 


79 . Jo order to oncorrage the emploirent of blind un 
handicapped perons in Busines and industry , I propose to 
provide for a weighted dochiction of one and onc-third timine 
the salary paid to such persons by employers where such 
salary docs not exceed twenty thousand rupees in a year. 
Further, I propose to enhance the deduction curiently avail . 
alle in computing the taxable income of blind and handi 
capped pusons from live thousand rupees to len tulan 
lupces. 


74. As a further measure for promoting savings in the 
houschold sector. I pronore 10 givu an option to income tax 
payers to retain moneys in their commulony Deposit Accounts 
beyond the US rates on payment of interest at the existing 
rate applicable to such Jenosits . Further, I propose to libe 
ralise the lar eretaption in incel of interesi 011 balanci 
with recognisc : novinent funds. trieschl, interno : ?IH 
funds is ercmmt front inconic -tar to the event it does not 


80 . It present, stundard Teluction in compiling the salary 
income is not itailable in the 6759 of rcnsioners . With a 
view to altoiding some relief to pensioners who are amongst 
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the worst hit by the risc in price , I propose l extend the 

1980. This will yield about Puy, 12 crore , in a full youlc iind 
benefit of standard Icduction in their case as well. 

the revenue during 1980 -81 will be of the order of 

сrоtеу. 
81. In order to encourage our sportsmen to compete in inter 

89. I shall now turn 10 rly proposals on indirect taxes 
national events , I propose to allow it deduction cqual to 25 
per cent of their foreign carninys if these are brought into 

In fruming my proposals I have kept in view the following 
India in forcign cuchange . This provision will apply in relat 

objectives . To the extent additional resource mobilization is 
tion to the current assessment year and onwards. I also 

inescapable, this should be done in such way as 101 Lo 
propose lo allow higher deduction in respect of savings mauc 

enhance the burden on any commodity significantly , Sub ect 
by sportsmen through life insurance and provident funds etc . 

to this consideration , the small scale segment of our industry 
currently available in the case of authors , pluywiichts, 

should be encourageu . Industries with significant emply. 
artistes, musiciups and actors , sportsmen will thus he entilled 

ment and export potential should be provided encouragement 
to deduct contributions mado to life insurance and provident 

through suitable adjustment of duty structure . The duty 
funds up to 40 per cent of their professional income and 30 

burden on some articles of common consumption should be 
per cent of the remaining income, subject to a maximum of 

reluced or totally removed . 
ks. 50 ,000 . 

90 . Al the outset 1 would like to put the Hon ble Members 
82 . In 1978 , certain restrictions were placed on the deduc 

at case by printing out that my proposals are modest. I hanc 
tible amount of expenditure on advertisement, publicity and 

tried to avoid the usual device of picking out selected itens 
sales promotion. These restrictions have particularly hui! 

for new or incienscd levies al relatively high rates . 
small and medium business. I, therefore, propose to do uwiny 

91 . For this year , I have wught to spread the effect of the 
with these restrictions . 

additional taxation thinly on a wide range of product.i, taking 

cure to leave out articles of common consumption . I propose 
83 . At present, incomo from poultry an , daily farming and 

lo achieve this objective through the special excise duty which 
livestock breeding is cxcmpt from incomnc- tax upto 33 - 1 / 3 

is cvcn now leviable on all excisible goods at 1 / 200h of 
per cent of such income or ten thousand rupees , whichever 

the hasic excise duly , but iron which a number of commo 
is higher. I feel that time has come when persons deriving dities have been exemple . Under my proposal, the special 
income from these sources should also contribuic a little more excise duty will be levied on those iten ; which are at present, 
to the national orchequer . I accordingly proposc tu ) lestrict 

exempt from the levy , at the rulo vi 1 / 2012 of 150 ell ectivo 
the deduction in respect of such income to one - third of such 

busic excise duly rates applicable . Ceratin commodities will 
incomo or fiftcen thousand sunces, whichever is less . 

however, continue to be totally exempt from the levy . Thus 

there will be no special dụty on motor spirit including 
84 . At present, agricultural property is included in the 

naphtha, kerosene, high speed diesel oil , light diesei oil and 
taxable wealth for the purposes of the levy of wealth -las. 

liqucfied petroleum gas or on coal of electricity . Again , the 
At thc tinc when agricultural property was brought within the 

spocial excise duty will not be levied on matches, or on 
tax net, it was hoped that it would ho a potent instrument 

vanu pali, or on goods fulling unler Tariff ſtem 68 , Whero 
for mobilising resource from the uffluent section of agri Special excise is already leviable at 1 /201h of the effective 
culturists. But our experience of over the last decade hay 

basic duty , I propose to increase this to 1 / 10th of the effective 
been most disappointing. The amount realisel 13 wealth - 14 x 

basic duty . This increase will not, however, apply to furnace 
on agrcultural property has generally been less than Rs. 1 

oil, asphalt, bitumen and lar, petroleum products not other 
crore per annum . The valuation of agricultural land has 

wisc specific and calcined petroleum çoke. Sugar and pro 
posed < ifficulties leading to complaints of harassnient. As cessed vegetable non - essential oil, will also not be subjected 
this tax hay clearly failed to achieve its original objective, 

10 the increased levy . Cigarettes, which are at present folully 
I propose 10 discontinue the levy of wealih -lax on agricul. 

exempt from special excire duty will be subjected to sixecial 
tural property except in the case of owner of tea , coffee , 

excisc duty at 1 / 10th of the basic cicisc duty cates. These 
rubber und cardamom plantations. I am sure that this men 

proposals would yield a revenue of Rs. 197 . 71 crores in a 
Hure will be widely welcomed by our farmers . 

tull year . The impuct of these proposals relating to special 
85. I also proporc to make certain amendments in the 

excise Jutles will also yicld a sum of Rs. 15 .75 crores in the 
locome-tax Act to counteract certain court decisions which 

shape of countervailing duties on iniported good . 
have resulted in unintended benefit to taxpayers. Tho Finance 

92 . Soda ash and caustic sod : commune a sizable premjur 
Bill further contains cerutin proposals for the amendmicnt of 

in the market on account of persistent shortages , I propose 
direct taxes which ite of minor significance . I will not take to inop up a purt of this premium by raising the cxcise duty 
the valuable time of the House in cxplaining the same. 

on theso products from 10 per cent to 15 per cent ad valorem , 

I also propose to increase the ercise July on starch from 
86 . The rçduction in rates and other concessions in respect 10 per cent to 15 ver cent ad valoreill . This step will bring 
of direct taxes should ordinarily involve loss of revenus. How 

these chemical products on a par with other chemical pro 
CVCT, I am of the view that reduction in rates will lead to ducts which in generul, beur cxcine luty at 15 per cent ad 
significantly improved compliance with tax laws. The legis valorem . Synthetic rubber at present bears duty at the very 
lative amendments mace for countering tax avoidance devices 

low level of 5 per cent ad valorem . As it revenue nieusure , 
and the changes in the provisions in regard to advance tax 

I propose to raise the excise duty on synthetic ruhher from 
should result in larger accretion of revenue . On a broad 

5 per cent to 10 per cent d valorem . Similarly , the rate of 
judgement of tho overall impact of all the proposals relating 

cacice duty on specified acids is being raised from 10 per 
to income tax and wealth -tax, I am not asstiming any love 

Cent to 15 per cent ad valorom . Thesc mcusures would fetch 
of revenue. I recognise , however , that there may he necat 

in a full ycar, additional revenue of Rs. 18 .93 crores . 
for some adjustment in the inter -ne shares of Centre and 
States under Incomc-lity . Such ajilitments will be made in 

93 . On revenue considerations , I propose to subject mol 
the course of the year in the light of trends in collections , 

Sses to a specific duty of Rs. 30 per metric tonne under a 

scparate Iiem in the Central Excise Tariff instead of 8 per 
87. An unward adjustment of lending rates should moxic 

cent under Item 68 of the Central Excisc Tariff as at present . 
tute the inflationary pressures in the economy. I accordingly 

The levy in, howevos, proposed to be restricted to molasses 
propose lo revive interest- tax in relation to interest earned by 

produced in vacuum pan sugar fastories . Molasses produced 
scheduled commercial banks after 30th June , 1980 . The scope 

in khan sari sigur units, which goc inter alia , for edibla 
of the levy is being extended to cover also interest recçivcd lvy 

purposes, is proposed to be exempted . The revenue yield 
tho larger All- India industrial finance institutions, namely . IDBL 

as it result of this proposal is estimated to be Rs. 4 . 24 crores 
ICICI, IFCI, and IRCI. The 1:1X will bc levicd at the rate of 

in a year. 
7 per cent on the chargeable amount of interest in in the past. 94 , I now come to proposals which ille designed to provide 
This meusuirc will yield Rs. 217 crores in a full year and a higher degree of protection to ceratin sectors of Indigenous 
about Rs. 108. 5 crores in the year 1980 - 81. 

industry. The first proporil relates to audis frequency ampli 

ficis , an item reserved for tho small scle sector . In view of 
88 . With a view to checking lavish expendituru inu nured on the adverse effect of imports of this item , I propose to increase 
accommoxtation and entertainment in luxury hotels . I propose the customs duty on imports fion 75 per cent to 120 per 
to introduce a Bill in the curreni session to lety : new tax ( < 11 :1 valuran Mu dhe fitürmil rel: 02 1 martie, 
21 15 per cent on Tues pecints üt lute ) , in which the main 

Topal Culull pus un ogu film ini tersect of 
mnum iuriſ for a single room is 75 runca per day. The hich the basic customs duty in proposed to be raised from 
new levy is proposed to be made effective from 1st September, 50 paise to Re. 1 per linear melre to enable tha indigenous 
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public sector unit to withstund conipetition from imports . I 
ulso proposo to increase tho countervniliog duty on importal 
coviputers from 10 per cent lo 20 per cent ad valoreni « S 
a mcasure of affording protection to the indigenous coinpuler 
industry . These measures are dengacd to yield additional 
rovcue of about Rs. 1. 83 crores in a full yeur. 


100 . I shall now turn to concessions in the area of indirect 
taxes. "Tho nall manufacturer plays a significant role in 
our economy. I would like to improve his competitive posi 
tion vis- a - vis the large manufacturer and thus widen the entre 
preneurial base of our cconomy. Only in this way can we 
check concentration of economic powc” . There is alrcady a 
scheme of exciso duly concessions Applicable to idonufacturers 
of 70 excisable commodities , under which cloutances upto 
Rs. 5 lakhy in value in a year have been cxempted from 
duty . I now propose to viberalise this concession in two 
respects . First I propose to include two moro groups of 
commodities under tho scheme. These are chemicals , namely , 
sodium bichromate , bleaching powder , calcium carbide and 
artificial and synthetic resins and plastic materials. Besides , the 
coverage is being widened in respect of paper and paper 
BOATDş. But the second and more important concession which 
I propose to introduce is that in respect of all the commodities 
covered by the scheme, clearances between Rs. 5 lakhy and 
Rs. 15 lakhs will beur only three - fourths of the applicablo 
sute of excise duty as against tho normal duty at present . 
This measure should benefit , large number of small madlı 
facturers. The revenue sacrifice will be of the order of 
Rs. 6 . 50 crores in a full year. 


95 . I have only onc more revenue proposal in the field of 
indireci filles . This relates to passengers baggage. Ay Ilon blo 
Members To Mare , bagguge allowances were substantially 
liberalised in 1978 and , for the generality of Indian passengers 
Joidy abroad for short visits , the allowances consist of 
Rs. 1 ,000 worth of duty -free fools and Rs. 2 ,000 worth of 
goods on payment of duty. Despite this liberalisation, goods 
in the nature of bagguge continue to be imported by many 
passengers ja quantities substantially higher than the permis 
siblo Limits. This is mainly due to the prevailing cryZC for 
foreigi goods and the high margin of proſit on the sale of 
these goods in lodin . Such cases of impcit of buggiugo itcois 
in excess of the permissible limits necessitate initiulion of 
adjudication proceedings which generally have the effect of 
Slowing down the tempo of passenger clearance in our inter 
national airports. I have given thought to this problem und 
I am making two proposals in this regard . Tho first is a 
pure ievenuc measure of increasing the cffective rate of duty 
on baggage articles in excess of the free Allowances from 
120 per cent ad valorem to 150 per cent ad valorem . This 
measure is to come into force immediately and is expected to 
yield an additional Rs. 20 crores in a full year. The second 
measure to be brought into force shortly , provides for the 
levy of duty at a flat ratc of 320 per cent 011 baggage 
imported in excess of the permissible limits , that is, in excess 
of what can be passed free or on a duty of 130 per cent. 
At present, such articles would be treated as unlicensed im 
ports, resulting in confiscations , fincs und penalties designed 
to wipe out any profit on their sale . The increased ralo 
of duty is intended to replace these fines and ronalties , with . 
out having to go through the timc- consuming process of adju 
dication . Goods which are obviously in the nature of trudo 
foods will, bowever, still attract penal action . 


96 . I have a few other proposals which are essentially in 
the nature of rationalisation measures . The first one relates 
to acrated waters . In the interest of simplification , it is 
proposed to do away with the cxisting distinction between 
gorated waters containing cuffeino and those not containing 
caffeine for the purpose of cxclau duty . Instead , it is pro 
levy on all llavoured aerated waters at uniform luty at 40 
per cent ad valorem . The revenue effect of the proposal is 
expected to be negligible . 


97. I have given considerable thought to the problems 
thrown up as a result of the changes made in the 1979 Budget 
in the excise duty structuro applicable to the match industry , 
While the duty advantage enjoyed by the cottage sector 
obviously needs to be maintaincu , the non -mechanised middle 
sector should not be allowed to make inroads into the 
cottago sector . In order to cnsure that the benefit of the 
lower rate of duty accrues only to the genuino cottage sector 
units , I proposo to confine the duty concessiul to match 
boxes bearing approved labels and sold to or marketed through 
the KVIC , Stato Agencies and registered cooperative societies. 
At the same time, I do not find justification for the continu 
ance of the existing limits placed on the clearances of matches 
by tho cottage sector at the concessional rule of duly . I, 
therefore, propose to abolish the existing lunit on production 
by tho coltage sector unils . am conlident that this package 
of measures will result in accelerated growth of the cottage 
soctor of the match industry , 


101. Last year s Budget made a change which affected a 
substatiul numbur of small manufacturers of goods talling 
under the residuury Item 68 of the Central Excise Tariff , 
Hon ble Members will recall that the quantum of Juty - frce 
clearances was reduced from Rs. 30 lakhs to Rs. 15 lakhs . 
I had opposed this change tien . As a measure of uodoing 
the hardship caused to such soll manufacturers , I proposo 
to provide for complete exemplion from duty for clearances 
Lipto Rs. 30 lakhs per donum . 1:1 other words, small manu 
facturers of goods falling under Item 68 of the Central Excise 
Tariff, whose capital investment on plant and machinery does 
not exceed Rs. 10 lakhs , will be eligible for completo excmp 
tion from duty on their first clearances of goods upto Rs. 30 
lakhs in a financial year provided their clearances during 
tho preceding financial your did not exceed Rs. 30 lakhs 
For the remaining part of the current financial year, the quao . 
tum of clearances cligible for full cxemption from duty will 
be fixed at a correspondingly lower figure, Ths concession 
is expected to cost Rs. 2 .4 Utores in a lull vens . 

102 . Paper and allied products are in short supply in tho 
country and new investment in this sector has not beeu cadily 
forthcoming. Much can be done by smaller units to help 
in filling the production yap . To encouruge ihem , I propose 
to extend a concessional rats of duty of 20 per cent ud 
valorem us against the present rate of 30 per cent, to paper 
anck paper bourd produced by Spall manufacturer s whose 
clearances in the preceding financial year did not exceed 300 
tonnes of paper and paper board . This concession will cost 
a lililo less than Rs. 1 crore in a full year , 

103 . The electronics industry has considerable employment 
and export potential. We have the necessary skills and ex 
pertiso and these should bo harnessed through appropriate 
fiscal incentives for development of the electronics industry 
in big way . This is a field which offers great scope to 
small scale manufacturers . I am , therefore , proposing somo 
Juty concessiony in respect of the industry . There will bo 
a reduction in customs duty on specified itenis of capital 
goods such as machines and instruments required by the 
clectronics industry and not produced within the country . 
The customs duty on such items will be reduced from tho 
present levels of duty (which in some cases are & $ high us 
89 per cent ad valorem ) 10 2 total of 25 per cent ad valoren . 
Similarly , I also propose to reduce the customis luty on spcci 
fed raw materials and components required for the electronics 
industry from their present levels (which in soorie cases are 
higher than 200 per cent ud valorem ) to 45 per cent ad 
valorem plus countcrvailing duty where an excise duty is 
leviable under Item 68. These two concessions will cost the 
cxchequer Rs. 4 . 7 crores in it full year. 

104 . The expericnce of other countries shows that the 
growth of consumer electronics facilitates in due course the 
development of other sophisticated lines of production in 
clectronicy. Television is it powerful medium of communt 
cation and education . With it vicw to enabling a larger 
number of people to get the benefit of this medium , I propose 
to reduce the exeise duty on cheaper priced T . V . scis from 
1 .5 per cent to 10 per cent 711 vlorem , and to effect a 
forte Joodita irunun in the Elity in wharr T . V . so itum 
30 per ceni to 25 per cent ad valorem . These concessicas 
touild entail a revenue sacrifice of Rs. 1.5 crores in a year. 


98 . There have been complarity of malpractices in the biri 
Industry by manufacturers who have been taking advantage 
of the liheral exemption limit iupplicable to the unbranded 
sector which is at present 60 lakhs of biris per manufacturer 
per year. With a view to rcducing the possibilities of mal 
practices , I propose to lower this exemption limit to 30 1. hs 
of unbranded hiris per manufacturer per year, which will 
atill leave out of the excise net the really small manufacturer 
and the self employed manufacturer. This is not designed 
as a recoue mcusure . 


99 . Some of the provisions in the Finance Bill are aimed 
at rationalisation or clealer delinitis of certain central crcise 
tariff itern : WwT T lülitit ur Wuliullie tillas Culfit 
to gotice . The details of th : ( c . sures thay be found 1 
the Budget papers . 
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105. Radio is an equally powerful instiument of education 
and entertainment and is more widely ir Lise , Government 
considors that single and two band radio sets should be 
popularised particularly in rural ures. The licence fee on 
such sets has proved to be irksome and inhibit ; purchase of 
radio sets by the rural folk . It is , therefore , proposed to 
Abolish the fee in respect of single and two band jadio set: 1 1 
cluding transistor sets . This measure , which I am sure will 
be widely welcomed , will cost Government about Rs 4 
crores. 


106 . Our computer industry is still in its infancy , com 
pared with those of other countries . In order to provide an 
additional incentive for indigenous production and iniprove 
ment, I propose to reduce the excise duty on indigenously 
manufuctured computers from 25 per ceni 10 20 per cent 
ad valorem . 


107. Ship building is a high priority industry and his an 
Important part to play in promoting economic self reliance 
The Indian ship building industry is firing il increasingly 
difficult to face competition froin foreign shipyards. I, There 
fore , propose to extend ful excmption from cxcise duty lo 
ocean going vessels built in Indian shipyards. This relief 
would cost about Rs. 5 crores in the cmicnt financial year. 

108. Hon ble Meinbers would be aware that Government 
has been following the practice of bringing down the import 
duty on selected machinery items baving no indigenous angle 
to 25 per cent ad valorem as it casure of jeducing capitu ) 
costs in industries, Carrying this process further, I propose , 
this yeur , to reduce the import duty to 25 per cent ad valorem 
on twelve more items of capital equipment. These include 
five items of machinery used in the printing industry , such 
as High speed Letler press rotary and off - sct rotary printing 
machines, Mono / Lino Typo Casting machines etc . These 
concessions would entail it cv :nuo sacrific of Rs. 1. 84 ciores 
in a full year . 

109. The cost of high pressure gis cylinders constituiles a 
signilicant portion of the total capital outlay required by 
the Gas Industiy. With a view to l educicy , at least ju part, 
this capital outlay, I propose to erlend complete cxcmpliuli 
from customs duty on steel tubes impoiled for fabrication 
of high pressure gay cylinders . I also propose to seduce the 
cxcise duty on such cylinders from the existing levei of 1.5 
per cent, io 8 per cent ad valorem , which is the duty level 
applicable under Item 68 . Those two measures . 1. kun toge 
ther , are estimated to cost Rs. 1 .89 crores in a full yeni 


Sewing machines, which are indispensable to the 
housewife and also cpable the weaker Sections to 
eurn a living , will also be fully exempted from 
excise duty . 
Pressure cookers which take the drudgery out of the 
house wife s daily tasks and savo fuel now attract 
duty at 15 per cent. I propose to redite il 10 

10 per cent. 
112 . I also propose to make substantial relations in 
excisc duty on some other items of cvcıyday use. 
Accordingly 

- Excise duty on cheaper vivietics of toilet soup will 

be reduced from 10 per cent to 5 per cent ; 
Excise duly on tooth paste will be reduced from 

20 per cent to 10 per cent ; 
- - Vaclilim and gas -filled bulb , not exceeding 60 Watts 

will have the duty reduced from 15 per cent to 

10 per cent. 
113 . I am sure these substantial concessious , wbich would 
cost the exchequer approvatel / Rs. 15 creies in a full 
year , will be welcoined by Parliament and by the public . 
[ also hope that inslustry and trade will play fair by the 
consumer and pass on the benefit of there only reductions 
to the consumer . 

114 . Our Partys election manifesto has icferred to the need 
to encourage dieselisation of taxis. In fulfilment of this 
commitment and with a vicw to giving an incentive for lari 
owners to go in for dieselisation , I propose lo cxtend full 
excise luty crcmption to diesel engines used for conversion 
of petrol driven taxis . 

115 . My second proposal is aimed it giving relief to the 
cycle rickshaw (irivel. Powered cycle ritkshaws are already 
cxompt from Excise duty . To enlourage motorisation of 
non - powered cycle rickshaws, I propose to extend full uly 
exemption for internal Combustion engines used for this plur 
posc . I am sure Hon ble Members will welcome this measure , 
us & visible sign of our keenn : ss to reduce physical strain 
and at thc sone time encourage this relatively chcap mcans 
of transport. 

116 . Before I Icave ihe field of indirect taxes , I have a 
major decision of policy to announce . Tor the past couple 
of decides, there has been a persistent public demand for the 
setting up of an independent Appellate Tribunal for custom 
and central excise matters , somewhat similar to the sct- lip 
On the Direct Taxes side. This demand has recently been 
endorsed by the Estimules Committee of Parliament. Cuvera 
ment has, in the pust not been in favour of such a system , 
as it was felt that it would not be appropriate in the case of 
indirect taxes , and that the present departmental machinery 
was in fact adopting an objective approach . I think a time 
has come when we should gracefully accept the comino11 
view , which is based on the victum that justice should not 
only be done but should also seem to be done. It is in 
this spirit that provision has been made in the Finance Bill 
for setting up an Appellate Tribunal to hear appe: 111 
respect of iustoms, centrul excise and gold control matters . 
This Tribunal will be independent of the executive machinery 
charged with the responsibility of day - to -day administration 
of revenue laws. I have no doubt that this picaSure will 
meel with the whole -heilttul approval of Parliament and of 
trade and industry , 

117 . My ta vition proposals will yield a sufi of 14. 223 22 
Cruies in a full year in ventrill Carcisc duties and Rs. 39. 58 
crores in customs duties. The reliefs I have announced udel 
up to Rs. 34 .75 crores on ‘ hc centrol excise side an ! Rs. 7.93 
Crores on the customy side . The net yieki is , therefore, 
Rs. 188 . 47 crores from central excise duties and Rs. 31.6 .5 
crores from clistoms duties. The accrual to the Central 
exchequer in a full year wil} be Rs. 144 .85 CTOIC , and the 
share of the States will be Rs. 75 . 27 crores. 


110. I have a proposal of veneral applicuțion , which is 
intended to facilitate manufacturers of excicably goods using 
inputs on which excise duty is levible . In order to give relicf 
in such cases , two procedures are in vogue il present. One 
is what is called the el- off procedure . The other is the 
proforma credit procedure icder rule 56A of the Central 
Exciso Rules . The profouma credit procedure is generally 
recognised to be more beneficial and less irksome to the 
manufucturers. I, therefore , propose to leplace the existing 
concessions based on the set-off procelui: by inilar con 
cossions based on the proforma credit procedure , I am sure 
that this mcusure will be welcomed by the industry . 

111 . It is a little painful for me to iemind Hon ble Mem 
bers thut last year s bucget hal increased excise duty on il 
number of articles of common consumption to a signifitot 
extent. I propose 10 reverse this trend . Thus 

Specificc lifc -suving drugs , 30 in numbei, will be 
Lully exempted from excise duty . The list will be 
kept under periodical review with a vicw to adding 
more items as may he will runted ; 
Controllcd cloth is meant for the weaker sections 
of society and its cost should be 18 low as possible . 
1, therefore , propose to exempt controlled cloth from 
excise duty . 
Cotton anul Cotton - viscoso blend hosicry consisting 
of items like banjans are of relatively low value 
and these are now subject to excise duty at 8 per 
ceut. 1 proposc 10 exempt thein fully from excio 

duty . 
- Cycles Te the poor man s conveyonce I herefore , 

Jotugodi YU tubully exempt wyclus ut. Cyalu puts 
falling under Itein 68 from ercive duty . 


118 . Where changes are proposed lobo made by notifica 
lions, ellective from the 19th Junc, 198 ) , copies of such 
notifications will be laid on the Table of the Ilonse in duo 
course , 


119 . I wish 10 vay now i luw words on behalf of my 
110noliable Culleague, hi Minister of Communications Pay 
ment of deatnegy allowance and sanction 0 honuş linked to 
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01oductivity fri the staff of the Toats and Telegraph : Depa t 

ont have streasai the working expen ronf the Den irtmiri. 
It has thert lule , become accessity to increase the tartls on 
a few selvtiul sivices . In n . king tariff revision proposals, 
Guvernment has caiculi; arved revision of charges for 
such services a s arc 3cijenaliy used by the common man . 
There will be no increase in the price of post cards and 
inland letters . The tariff for letters is , however , being in 
creased from 30 paise to 35 paise at the lowest slab . The 
rate for parcels will be stepped up from Rs. 1. 50 to Rs. 2 .00 
for every 500 grams. The charges for installation and shifting 
of telephone connections are also being increased . Local 
calls beyond 5 , 000 calls in a quarter will be charged at 50 
paise per call as against 40 paise at present . A memorandum 
showing the proposed tariffs is being circulated along with 
Budget papers. It will be seen that the charges for the 
bulk of postal and tele -communications services have been 
left untouched . The changes would take effect from a date 
to be notified after the Finanze Bill is passed by Parliament . 
The proposed tariff revisions are estimated to bring in an 
additional ievenue of Rs. 27 . 10 crores per annum . The 
additional revenue during the year 1980 -81 would be of the 
order of Rs. 13 crores and has been taken into account in 
estimating the revenues of ihe Posts und Teicgraphis . 


significant growth of G r . We shall also pursue a respon 
Sihl MN 1161 * ! rolic that finansion of bank credit for 
linprextucuve oi speculative purposes is held in check . 

121. Sir, within the constraints imposed by the difficult 
economic situation inherited by the present Governnient, I 
have endeavoured my best to provide relief to those who 
deseive it inost. But since reliefs can only be pailiatives and 
the real need of a poor society is growth , I have tried to 
impart a judicious stimulus to investinent. With the higher 
levels of Investment, in the public sector as well as 
the private sector , and its particular sectoral distribution , both 
pioduvion and employment should register a substantial in 
Cice. This Government has l special icsponsibility towards 
the weiker sections of society who have so enthusiastically 
supported it . The Budget seeks to protect them through spe 
cial programmes designed to promote their well being . It is 
also our firm resolve that no matter how difficult the econo 
mic situation is, the minimum basic needs of consumption of 
the povier sections and the middle classes will be met through 
a reinvigorared public distribution system . With a strong and 
cohesive Government it should be possible to utilise fully the 
existing production potential. 

122 . My Budget represents it modest contribution to the 
process of restoring the country s economy to the path of 
stability , growth and social justice . Its Success , however . 
depends upon the couperation of all people who work ir the 
fields or factories , power stations or ports , railways or coal 
mines. The people of this country have high hopes about the 
ability of the Present Government to achieve these goals and 
I am sure will be prepared to give their whole hearted support 
in this task . It should be the common endeavour of all of 
us . nising above partisan prejudices and passions to harness 
the people s enthusiasm ior the tasks of devciopment . 

A . C . TIWARI, J1. Secy . 


120 . The tax effort net of reliefs proposed in the Budget 
will on the whole bring in about Rs. 282 crores for the 
current year, of which Rs. 223 crores will accrue to the Centre , 
There will be a residual deficit of Rs. 1417 crores which 
I propose to leave uncovered . This deficit is only a little over 
half the deficit of last year . It is my judgement that i deficit 
of this order will not have a significantly adverse impact on 
the economy. If the monsoon turns out to be normal and 
if we continue the sound , economic policies already initiated . 
there is every hope that there will be in appreciable improve 
ment in oriculture and industrial production resulting in a 
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